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भारतीय संविधान सभा 
मंगलवार, 6 सितम्बर, सन्‌ 949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्‍ली में प्रातः 9 बजे 
अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा-८ जारी ) 
छठी अनुसूची-( जारी ) 
कण्डिका 2 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): श्रीमान, में सविनय 
प्रस्ताव करता हूँ: 


“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका () में 0 ]655 हशा छाए भात ॥0 
गरणा6 कक्षा 09 प्रणए०5७! इन शब्दों के स्थान पर 0 गराणढ भा 24 
ग्रा5८5! ये शब्द रख दिये जायें।” 


यह संशोधन इसलिये पेश किया है, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि पहले 
की संख्या 40 शायद बहुत बड़ी रहेगी। 


श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (2) को हटा दिया जाये।” 


यह संशोधन इसलिये पेश किया है, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि पहले 
की संख्या 40 शायद बहुत बड़ी रहेगी। 


श्रीमान, में प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (2) को हटा दिया जाये।” 


इसे हटाने का कारण यह है कि हम निर्वाचन-क्षेत्रों को परिसीमित करने का 
कार्य नियमों पर छोड़ देना चाहते हैं तथा संविधान में रखना नहीं चाहते। 


श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (7) के खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्न 
खण्ड जोड़ दिया जाये; 


999 


*(00) ॥#6॥6&॥ ० णी०€ एी गधाएंटा$ एा छपरा (0प्राटा5; 


[(घघ) ऐसी परिषदों के सदस्यों की पदावधि।] 


इसे नियम-निर्माण की शक्तियों में नहीं रखा गया था। 
55] 
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*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम: जनरल): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन संख्या 3487 के निर्देश से, कण्डिका 
2 की उप-कण्डिका (5) के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाये:-- 


"9फ्रा०्ल 0 इपतीा कारलाणा$ 35 7939 926 शांण्शा 099 ॥6 (0ए९॥07 0 09 ॥6 
7.6९$8]4/प्रा'2 णा ॥6 996. 7 


कण्डिका 2, उप-कण्डिका (5) में लिखा हैः 


#9फा)०० 00 6 छाएंगडंणा$ एी 75 8लालव€ 6 बकागराधाणा ए भा 
काणाणा0प्र5 तंग्राए आधी वी 50 जि! 38 ॥507 ए2८5४९९ प्रात 05 800९07]2 
जा भाजओ रिष्टाणाओं (०पाला। जाता छप्रती वंशाए, 76 एलछ९८व गा पी वंगांट 
९०पाला 0 इप्ला ताल व ॥6 ब्तायग॥॥।0०ा] एज था 3प्रण07005 76९0 
ह8॥9 96 ए९४९व का 6 २९शांणावंं (०पालं। 0 उप्र 76शञा0णा, 


यदि आप इस उप-कण्डिका को ऐसे ही रहने देंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा, 
जब तक कि यह परन्तुक न जोड़ दिया जाये, कि 


#9फ्ा)]०० 0० इपला कारलाणा5$ 35 7939 926 शांप्शा 099 ॥6 (0५९॥07' 0 0५9 ॥6 
7.298]4प्रा2 एा ॥6 846. 


नागा लोग बहुत पुराने ढंग के और सीधे होते हैं और वे अपने प्राचीन ढंग 
को नहीं भूल पाये हैं जब कि किसी के विरुद्ध उन्हें शिकायत होने पर तत्काल 
न्याय होता था। यदि आप उन्हें यह अनुमति देते हैं कि वे हम पर शासन कर 
सकें या प्रशासन चला सकें, तो यह प्रशासन या न्याय का निराकरण होगा और 
अराजकता के समान होगा। 


यदि आप इस अनुसूची की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा 
कि अब भी अंग्रेजी मनोवृत्ति काम कर रही है। वही पुरानी पार्थक्य प्रवृत्ति है और 
आप उन्हें हमसे पृथक्‌ रखना चाहते हैं। इस प्रकार आप एक आदिमजातिस्तान बना 
रहे हैं जैसे कि आपने पाकिस्तान बनाया है। अन्ततोगत्वा यह परिणाम होगा कि 
आप एक साम्यवादस्थान बना देंगे, और इसी कारण मैं इस संशोधन का सुझाव 
दे रहा हूं। 


#9फ्ा)००ा 0 इप्रता कार्लाणा5$ 35 739 926 शांप्शा 099 ॥6 (0५९॥07' 0 09५9 ॥6 
7.698]4प्रा2 एा ॥6 896. 


वहां हमारे देश के बहुत से लोग हैं, कई आसामी, पंजाबी और सिख हैं- 
सब देशी लोग हैं। आप उन्हें कुशासन के, आदिम शासन के हवाले नहीं कर 
सकते। यह असम्भव है कि वे इस प्रकार रह सकें। कहा जाता है कि वे बहुत 
लोकततनन्‍्त्रात्मक लोग हैं, प्रतिकार करने में बहुत लोकततन्त्रात्मक हैं, और इस रूप 
में लोकतनन्‍्त्रात्मक हैं कि वे विधि को पहले अपने हाथ में ले लेते हैं। और कुछ 
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आदमी यह धमकी देते हैं कि वे इतने लोकतन्त्रात्मक हैं कि वे हमारे सिर उड़ा 
देंगे। गत तीन सहस्र वर्षों में वे हमारे सिर नहीं उड़ा सके, और 948 तक वे 
कुछ भी नहीं कर सके और हमें यह भय नहीं है कि यदि उन्हें प्रशासन की 
स्वतन्त्रता नहीं दी गई तो वे हमारे सिर उड़ा देंगे। यह धमकी व्यर्थ और मूल्यहीन 
है। हमें कुछ लोगों की इन धमकियों से डरना नहीं चाहिये कि वे हम पर चढ़ 
बैठेंगे। कुछ लोग धमकियों से ये बातें हम पर थोपना चाहते हैं और हमें इन 
न्यस्तस्वार्थ लोगों से सावधान रहना चाहिये। हमसे दूर कोई आदिमजाति स्थान रखने 
8. आवश्यकता नहीं है अन्यथा विपत्ति के समय वे हमारे शत्रुओं के सहायक 
| 


इस अनुसूची के अनुवर्ती उपबन्धों में आप देखेंगे कि संसद का कोई अधिनियम 
उन पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि वे उसके लिये सहमत 
न हो जायें। क्या आपने कभी सुना है कि संसद का अधिनियम किसी पर तब 
तक लागू न हो जब तक कि वह सहमत न हो जाये? ऐसी बात असम्भव है 
अतः मैं कहता हूं कि इस अनुसूची की इस प्रकार रचना की गई है कि इसकी 
पृष्ठभूमि उन्हें हम से अलग रखना तथा एक आदिमजाति स्थान बनाना है। और 
इसका परिणाम यह होगा कि वहां साम्यवादस्थान बन जायेगा। साम्यवादी आ जायेंगे 
और उन्हें पूरी स्वतन्त्रता मिल जायेगी, जैसे मनिपुर में एक मन्त्री पहले से ही 
साम्यवादी था। आप, राज्यपाल कुछ कार्यवाही नहीं कर सकेगा, आपकी संसद कुछ 
नहीं कर सकेगी। यदि आप इस प्रकार चलेंगे तो वहां कोई शासन नहीं रहेगा। 
समूची अनुसूची इस प्रकार रची गई है कि वह शासन का निराकरण है। अतएव 
मैं इसे मसौदा लेखन समिति के विचारार्थ पेश करता हूं। मैं डॉ. अम्बेडकर से 
भी अनुरोध करता हूं कि वे इस पर न करें और इस अनुसूची को इस 
प्रकार न बनायें जेसे कि अब बनाया हे। 


“अध्यक्ष; आप संख्या 257 को भी पेश कर सकते हैं। 
*थ्री कुलधर चालिहाः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन संख्या 05 में, कण्डिका 2 की 
उप-कण्डिका (]) में, बात ग्राण6 पका िशाए-0प्रा गरदाएटश5$' इन शब्दों के 
स्थान पर, (जिन्हें रखने की प्रस्थापना है) , ॥07706 0क्षा ०20 7शाएटाडइ' 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


नागा पहाड़ियों में केवल एक लाख सत्तर हजार लोग हैं और लगभग दस 
आदिमजातियां हैं। यदि आप प्रत्येक जिले के लिये 24 सदस्य रखेंगे तो यह बहुत 
अधिक है। अतः मैंने अपने संशोधन में चौबीस के स्थान पर 5 रखने का सुझाव 
दिया और तृतीयांश राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। उचित अनुपात रखने के लिये 0 
निर्वाचित होंगे और पांच राज्यपाल द्वारा चुने जायेंगे। अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार 
करने के लिये सदन से अनुरोध करता हूं। चौबीस रखने से कोई लाभ नहीं हे। 
यह तो अत्यधिक है। लगभग /70,000 जनसंख्या की दस आदिम जातियां हैं और 
ग्राम अथवा आदिमजातियां लगभग ,000 से 2,000 प्रति दस आदिमजातियां हें। 
उनके इतने सदस्य नहीं होने चाहिये। यह तो झगडे का कारण पैदा करना है। अतएव 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 


सदस्य कम होने चाहियें। मैं तो यह चाहता हूं कि संख्या केवल पांच ही रहे। 
यह इतनी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इससे अनन्त गड़बड़ होगी और राज्यपाल के 
लिये आफत हो जायेगी तथा हमारे लिये आफत हो जायेगी। 


(संशोधन संख्या 3493 पेश नहीं किया गया।) 


“अध्यक्ष: संख्या 09, 0, वव4 और ]2 ये सब 3493 पर आधारित 
हैं। अत: अब उनका प्रश्न ही नहीं उठता। 


*शथ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार : जनरल): यह तो स्वतन्त्र संशोधन के रूप 
में भी ठीक बैठ सकता है। मैं केवल 0 को पेश करूंगा और कुछ व्यापक 
बातें कहूंगा। 


श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन संख्या 3493 में, प्रस्थापित कण्डिका 
2 की नई उप कण्डिका (7-क) के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


“6 पिाला0णा$ एा ॥6 (0एथआ0ण प्रात 5प्र7-0भग्शगु॥ (7) ॥9। 96 थलं5टत 
एज गा 3$ ॥6 428०7 ए 6 गंवा, 7 


[उप-कण्डिका (7) के अन्तर्गत राज्यपाल के कृत्यों का प्रयोग वह राष्ट्रपति 
के अभिकर्ता के रूप में करेगा।] 


मैं कण्डिका 2 के सर्वथा विरुद्ध हूं। मैं भारत को प्रान्तों में विभाजित करने 
के विरुद्ध हूं। मैं आसाम को उप-प्रान्तों में विभाजित करने का कभी समर्थन नहीं 
कर सकता। कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (4) में भी यही बात है। मैं जिला 
परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के विरुद्ध हूं क्योंकि उनसे इस देश में एक और 
पाकिस्तान स्थापित हो जायेगा। आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, शैक्षणिक 
और सांस्कृतिक प्रगति के लिये मुझे किसी से कम जोश नहीं हे। क्‍योंकि इन 
उद्देश्यों की सफलता पर ही राज्य की सफलता को प्रत्याभूत किया जा सकता हे। 
किन्तु हमने जो कदम उठाया है वह न आदिमजातियों के कल्याण के लिये हितकर 
है और न समूचे भारत की जनता के हित में हेै। 


संसदात्मक जीवन का उत्तरदायित्व वे ही लोग वहन कर सकते हैं जो योग्य, 
बुद्धिमान, न्यायप्रिय तथा साक्षर हैं। आदिमजातियों के हाथ में विस्तृत राजनैतिक शक्ति 
देना देश भर में अराजकता, गड़बड़ तथा अव्यवस्था को आमन्त्रण देना हे। 


मेरे से यह प्रश्न पूछा जा सकता है “कि आदिमजातीय लोग आप से आकर 
यह कहें कि वे राजनैतिक स्वायत्तता और जिला तथा प्रादेशिक परिषदों में निहित 
सब शक्तियां चाहते हैं तो आप उन्हें क्‍या कहेंगे?” मैं इस मांग को कभी स्वीकार 
नहीं करूंगा। मैं स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हूं। मैं अधिकतम संख्या 
के अधिकतम हित के सिद्धान्त में विश्वास करता हूं। मैं आदिमजातियों की बलिवेदी 
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पर भारत के हित कर बलिदान कभी नहीं करूंगा। स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त 
से यूरोप में बहुत गड़बड़ हुई है। इसी के कारण मेरे जीवनकाल में दो विश्वयुद्ध 
हो चुके हैं। इसी से भारत का विभाजन, अग्निकांड, लूट, हत्या और महिलाओं 
तथा बालकों पर जघन्यतम अत्याचार हुये हैं। इसी से गांधी जी की हत्या हुई। 
मैं, इस आधार पर कि स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त का सबको समर्थन करना चाहिये, 
इन जिला और प्रादेशिक परिषदों के निर्माण का समर्थन नहीं कर सकता। जो लोग 
राजनैतिक रूढ्ि-सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं वे कण्डिका 2 के उपबन्धों का समर्थन 
कर सकते हैं। मैं इसका कट्टर विरोध करता हुं। 


यह तर्क पेश किया जा सकता है कि हम जिला ओर प्रादेशिक परिषदों को 
शक्ति देकर कोई नई बात नहीं कर रहे हे। 


आदिमजातीय क्षेत्रों में लोकतन्त्रात्मक संगठन हैं। कण्डिका 2 में विद्यमान 
वस्तुस्थिति को केवल सांविधानिक मान्यता प्रदान की जा रही है। श्रीमान, मैं इन 
युक्तियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। यदि कोई बुराई है तो उसको समाप्त करना 
चाहिये चाहे वह कितनी भी पुरानी क्‍यों न हो। 


एक और युकति पेश की जा सकती है कि अनुसूचित क्षेत्रों के विषय में जो 
सुधार इसमें रखे गये हैं वे आदिमजातियां समिति के प्रतिवेदन पर आधारित हैं जिसके 
सभापति श्री ठककर बापा थे और कि इसे आसाम के मुख्य मन्त्री का समर्थन 
प्राप्त था। मेरा यह ख्याल है कि उस प्रतिवेदन के राजनैतिक आशय को पूरी तरह 
नहीं समझा गया है। हम सारे देश के लोगों की बहुत कुसेवा कर रहे हैं। स्पष्ट 
कहा जाये तो मेरा अपना यह ख्याल है कि आपसे अनुरोध किया जाना चाहिये 
कि आप इस अनुसूची पर पुनर्विचार करने के लिये मसौदा-समिति को निदेश दें। 
हम समूचे देश के हितों को खटाई में डाल रहे हैं। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिससे 
केवल आसाम के लोगों का ही सम्बन्ध है। इस बात का समस्त भारत पर प्रभाव 
पड़ता है। इसका समूचे देश की प्रतिरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। मुझे आशा है मेरे 
आसामी मित्र कालानुसार कार्य करेंगे तथा इस प्रश्न पर इसी दृष्टिकोण से विचार 
करेंगे। श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस अनुसूची को पुनर्विचार 
के लिये मसौदा-लेखन समिति के पास भेज दीजिये। इसकी पुनर्रचना पंचम अनुसूची 
के समान होनी चाहिये। विद्यमान षष्ठ अनुसूची में बहुत कठिनाइयां हैं और इसे 
अभी समुचित रूपेण संशोधित नहीं किया गया तो इससे बाद में गड़बड॒ तथा 
अराजकता हो सकती है। 


“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्ीी के नाम पर जो संशोधन संख्या 92 है उसे पेश 
करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ही संशोधन पेश होने थे। 


“माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, में 
इस वाद-विवाद में भाग लेना नहीं चाहता था। किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
बहुत से सदस्य आसाम की आदिमजातीय स्थिति को अच्छी प्रकार नहीं समझते, 
और इससे बड़ी बात यह है कि, कई सदस्य परामर्शदात्री उप-समिति की सिफारिशों 
की पृष्ठभूमि समझने में असमर्थ रहे हैं, जिसे संविधान-सभा ने आसाम की 
आदिमजातीय स्थिति के विषय में छानबीन करने के लिये नियुक्त किया था। 
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[माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई] 


मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमान, कि आसाम में तीन प्रकार की आदिमजातियां 
हैं। एक तो मैदानी आदिमजातियां हैं--ये लोग आदिवासी हैं और उनकी अपनी कोई 
संस्कृति या सभ्यता नहीं है। वे शनैः शने: अन्य मैदानी लोगों के वर्ग और संस्कृति 
में विलीन हो गये, अधिक उचित यह कहना होगा कि वे आर्य संस्कृति में विलीन 
हो गये हैं। अब इन लोगों को अल्पसंख्यकों आदि अल्पसंख्यकों के साथ रख दिया 
गया है, और उन्हें अन्य अल्पसंख्यक जातियों के समान अधिकार दे दिये गये हें। 


फिर असली पर्वतीय आदिमजातियां हें। वे भी दो स्पष्ट श्रेणियों में बांदी जा 
सकती हें। इन पर्वतीय आदिमजातियों की एक श्रेणी पर भारत के गवर्नर-जनरल 
के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल का प्रशासन रहेगा, और अन्य श्रेणी का जो 
पष्ठ अनुसूची के अंतर्गत आती है, स्वायत्तता प्राप्त वर्गों के रूप में प्रशासन चलाने 
की प्रस्थापना है। हमें षष्ठ अनसूची में प्रथम श्रेणी से कोई मतलब नहीं है, सिवाय 
उस हद तक कि कण्डिका 7 में यह उपबन्ध हे कि इस समय जो क्षेत्र राज्यपाल 
द्वारा, गवर्नर-जनरल के अभिकर्ता के रूप में प्रशासित है, उसे उनके स्वविवेक 
के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, स्वायत्त-शासी जिलों की श्रेणी में लाया 
जा सकता है। उस प्रयोजन के लिये राज्यपाल को कण्डिका 77 के अधीन शक्ति 
दी गई है जिसका मैंने उल्लेख किया है। 


अब मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस समय अभिकणण क्षेत्रों 
में इन आदिम जातियों की कोई स्वशासन संस्थायें नहीं हैं। संविधान के मसौदे में 
उपबन्ध है कि इन क्षेत्रों पर सीधा राज्यपाल का प्रशासन होगा और उस पर कोई 
निर्बन्धन नहीं होगा। किन्तु ऐसा समय आ सकता है जब कि वे अपना शासन 
आप करने के योग्य हो जायें। प्रस्थापना यह है कि उस समय उन्हें स्वायत्तशासी 
जिलों की श्रेणी में ले लिया जाय। ये क्षेत्र हिमालय की तराई में ब्रह्मपुत्र के उत्तरी 
तट पर स्थित हैं। दूसरे, जो स्वायत्तशासी जिलों की श्रेणी में आते हैं, वे नदी के 
दक्षिणी तट पर बर्मा तथा पाकिस्तान की सीमा पर हें। उनमें कोई छह विविध 
प्रकार की आदिमजातियां हैं ओर उनके लिये स्वायत्तशासी जिलों की योजना हे। 


अब मैं आपके समक्ष वह पृष्ठ भूमि रखना चाहता हूं जिस पर यह मसौदा बनाना 
पड़ा था। आपको यह अज्ञात नहीं है कि ब्रिटिश सरकार का शासन तथा विदेशी 
प्रचारकों की कार्यवाहियां सदा साथ-साथ चलती थीं। पहले वे क्षेत्र बिल्कुल अपवर्जित 
क्षेत्र थे क्योंकि मैदानों में से कोई भी वहां जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं कर 
सकता था। 5 अगस्त, 947 तक, जब भारत स्वाधीन हुआ था, यही स्थिति थी। 
तब तक विदेशी शासकों को इन क्षेत्रों में यह अधिकार था कि वे जिसे चाहते 
24 छण्टों में उस स्थान से निकाल सकते थे। फिर, श्रीमान, इन क्षेत्रों में से कुछ 
संग्रामीय प्रदेश थे। युद्ध काल में, तत्कालीन शासकों और अधिकारियों ने इन 
आदिमजातीय लोगों में पार्थश्य और अलहदगी की भावना उत्पन्न कर दी थी और 
उन्हें आश्वासन दे दिया था कि युद्ध के अंत में वे स्वतन्त्र राज्य बनाकर अपने 
घर का स्वयं अपना प्रबन्ध करेंगे। उन्हें यह विश्वास करा दिया गया कि समस्त 
पर्वतीय क्षेत्रों का एक प्रान्त बना दिया जायेगा और किसी अनुत्तरदायी राज्यपाल के 
अधीन रख दिया जायेगा। आपने सम्भवत: पत्रों में पढ़ा होगा कि इंलिस्तान में योजना 
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बनाई गई थी, जिसमें आसाम के भूतपूर्व राज्यपालों ने भाग लिया था, कि वहां 
एक प्रकार का देशी-राज्य बना दिया जाये। 


अब श्रीमान, इस पृष्ठभूमि को लेकर हमने 946 में पड़ताल आरम्भ की। इस 
क्षेत्र के लोगों में पहले से ही यह पार्थक्य तथा अलहदगी के भाव भरे हुये थे। 
इस समिति के समक्ष सबसे अधिक आवश्यक बात यह थी कि क्‍या एकीकरण 
के प्रयोजन के लिये शक्ति के उपाय, आसाम रायफलों और सैनिक बलों के प्रयोग 
के उपाय प्रयुक्त होने चाहियें, अथवा ऐसे उपाय काम में आने चाहियें जिनसे इन 
लोगों के हार्दिक सहयोग को प्राप्त करके इन क्षेत्रों पप शासन किया जा सके। 


श्रीमान, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इन पर्वतीय आदिमजातियों 
में कुछ सस्थायें हैं, जो मेरे विचार में, इतनी अच्छी हैं कि यदि हम उन्हें नष्ट 
करना चाहें तो मैं उसे बहुत बुरा समझता हूं। इनमें एक बात जो इन आदिमजातियों 
में मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी झगडे सुलझाने की प्रणाली है। जो मामले हमारी 
दण्ड संहिता के अनुसार हत्या कहलायेंगे उन्हें यह लोग केवल पंचायत के विनिश्चयों 
से और प्रतिकर देकर निबटा दिया करते हैं। फिर वहां जो लोकततन्त्र प्रचलित 
है---यद्यपि वह एक रूप में सीमित है कि वह किसी उपजाति या प्रदेश तक ही 
सीमित होता है--पर उससे किसी निष्पक्ष अभ्यासी के हृदय में प्रशंसा के भाव 
उठेंगे। और फिर उनके ग्राम्य प्रशासन का उदाहरण लीजिये। वहां जैसे काम होता 
है उसे देखते हुये जिला अधिकारियों को कुछ नहीं करना पड़ता। “आओ नागा! 
लोगों का मामला लीजिये जो समाज के समस्त कृत्यों को अपने समाज के कुछ 
आयु-वर्गों में बांट देते थे। लड़के कुछ सादे कृत्य करेंगे, और राज्य के भारी कृत्य 
प्रौढ़ों पप छोड़ देंगे, और वृद्ध लोग विवाद होने पर तथा भूमि के वितरण आदि 
के विषय में अपने निर्णय देंगे। दूसरे शब्दों में, वे एक प्रकार की स्वायत्तता का 
उपयोग कर रहे हैं, जिसको, मेरे विचार में और आदिमजातीय उप-समिति के विचार 
में, नष्ट करने की बजाय बनाये रखना चाहिये। सुशासन के लिये जिस वस्तु की 
आवश्यकता है वह वहां पहले ही हेै। 


यह सत्य है कि इन आदिमजातीय लोगों में से कुछ लोग कभी-कभी नराखेट 
करते हैं, किन्तु यह स्पष्टत:ः समझ लेना चाहिये कि ऐसा तभी होता है जब एक 
उपजाति की दूसरी उपजाति से शत्रुता होती है। इन लोगों में वंशपरम्परा से सामूहिक 
घृणा की भावना होती है। अतः हमारे सामने यह प्रश्न पेश हुआ था कि क्‍या 
हम बल प्रयोग करके उनमें शत्रुता तथा घृणा की भावना उत्पन्न करें या हम उन्हें 
सद्भावना तथा प्रेम द्वारा शासन के विस्तृत सिद्धान्तों के अन्तर्गत लायें। मन्त्रणा समिति 
ने सोचा कि बाद वाला उपाय ही अपनाना चाहिये। मैं स्वयं गांधीवाद में दृढ़ विश्वास 
रखता हूं। अतः यदि गांधी प्रणाली का अनुसरण करना है, तो वही तरीका अपनाना 
पड़ेगा जो हमने सर्वोत्तम समझा है। अब उसी पृष्ठभूमि पर यह मसौदा तैयार करके 
आपके समक्ष रखा गया था। इस बीच, भारत की शासन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन 
हो गये हैं। अब केन्द्र को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं जितनी पहले कल्पना 
नहीं थी। अत: इस समय उन शक्तियों को समुचित स्थान पर रखना है। जो संशोधन 
पेश किये गये हैं उन पर की गई आलोचना से इसी प्रवृत्ति का संकेत मिलता 
है कि हमने इन स्वायत्तशासी परिषदों को अधिक शक्तियां दे दी हैं, शायद उनसे 
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[माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई] 


भी कहीं अधिक, जो आसाम राज्य का विधानमण्डल दे सकता था। मैं इस विचार 
से सहमत नहीं हूं। वास्तव में, इन उपबन्धों में केवल इतनी सी बात है कि 
आदिमजातीय समाजों में जो चीज पहले ही लागू है वही इनमें रख दी गई हे, 
और इसलिये हम अत्यधिक कुछ नहीं दे रहे हैं जेसा कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा है। 


फिर उन संशोधनों को लेते हैं जिन्हें श्री चालिहा ने पेश किया है, केवल दिमारपुर 
को छोड कर जिस पर उन्हें आपत्ति थी उसे नागा पर्वतों में समाविष्ट कर दिया 
गया है, और शेष सबको मसौदा-लेखन समिति ने स्वीकार कर लिया है। यह सत्य 
है कि वह क्षेत्र केवल प्रशासनीय सुविधा के लिये नागा पहाड़ियों में शामिल किया 
गया है। पर मसौदा-लेखन समिति ने दो बातों के लिये उपबन्ध कर दिया है। एक 
यह है कि किसी समूचे क्षेत्र को स्वायत्तशासी जिले से निकाला जा सकता है। 
दूसरी बात यह उपबन्ध किया गया है कि जो लोग वहां या वैसे ही क्षेत्र में रह 
रहे हैं उन्हें पडोस के किसी सामान्य निर्वाचन-द्षेत्र में अपना मतदान करने का 
अधिकार होगा। 


अतः मेरा निवेदन है कि यहां कोई ऐसी प्रस्थापना नहीं की गई है जो इस 
संविधान के ढंग या ढांचे के अनुरूप न हो जो हम सब भारत के लिये बना 
रहे हैं, और जहां कहीं भी कोई असंगति थी तो उसे हटा दिया है। मुझे तो केवल 
यही कहना है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इन संशोधनों के प्रस्तावक इस मसौदे की 
पृष्ठभूमि पर तथा पहले पहाड़ियों में जो विशेष परिस्थितियां थीं उन पर भी विचार 
करें। 


*थआ्री रोहिणी कुमार चौधरी (आसाम : जनरल): क्या मैं माननीय सदस्यों 
से निवेदन कर सकता हूं कि वे नये संविधान के उपबन्धों को देखें जिनके अनुसार 
आदिमजातीय क्षेत्र में ररने वाले अन-आदिमजातीय लोग उन अन्य क्षेत्रों में अपने 
मत का प्रयोग कर सकते हैं जो आदिमजातीय क्षेत्र में समाविष्ट नहीं हैं? पहली 
बात तो यह है कि इस समय के आदिमजातीय क्षेत्रों का रूप अन्तिम नहीं है। 
राज्यपाल को उनकी सीमायें निश्चित करने की शक्ति दी गई है। फिर 6 (क) 
इस प्रकार है:- 
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यही संशोधन हम पेश करेंगे। आप देखेंगे कि हमने मैदान के किसी व्यक्ति 
के साथ कोई बुराई नहीं की है। पर हमने इन क्षेत्रों की स्वायत्तता को उस हद तक 
स्वीकार किया है जिस हद तक कि आदिमजातियां उनका प्रयोग करने में समर्थ हें। 
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मुझे आशा है, श्रीमान, कि जिन संशोधनों की सूचा भेजी गई हे उन्हें इन 
परिस्थितियों को समझ कर पेश किया जायेगा और विनाशात्मक आलोचना की भावना 
से पेश नहीं किया जायेगा। 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना (युक्त प्रान्त : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैंने 
माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई की वक्‍तृता को ध्यान से सुना है। मैं स्वीकार करता 
ह कि मैं स्वायत्तशासी जिलों में स्थिति से बहुत परिचित नहीं हूं और इसलिये, 
| उनकी बात को स्वीकार करता हूं और मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि 
सदन उन्हें पूरा अवसर देगा कि वे भी चाहें उस क्षेत्र में शासन चलायें। पर 
मैं यह अनुभव करता हूं कि कोई ऐसा तरीका अवश्य होना चाहिये जिससे कि 
ये स्वायत्तशासी जिले कम से कम बाद में किसी दिन समूचे प्रान्त की सामान्य 
जनसंख्या में विलीन हो सकें तथा उसके भाग बन सकें। 


“माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: यदि आप चाहें, तो, श्रीमान, मैं इस समय 
कुछ बातें कहना चाहता हूं और फिर शायद कई सदस्य बोलने की आवश्यकता 
ही न समझें ओर मेरे विचार में ये सब संदेह समाप्त हो जायेंगे। 


*प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: में तो केवल यही कहना चाहता था कि यदि 
इस योजना को स्थायी संविधान में रखा जायेगा तो इसका अर्थ यह होगा कि आसाम 
के कूछ क्षेत्र सदा के लिये संसद के नियंत्रण से परे होंगे। मैं चाहता हूं कि दस 
वर्षों के लिये, पंद्रह वर्षों के लिये या किसी नियत अवधि के लिये यह उपबन्ध 
किया जा सकता है और इसके साथ उनके कल्याणार्थ आप जो चाहें रख सकते 
हैं, और हमें कुछ समय की कल्पना करनी चाहिये जिसके बाद ये लोग प्रान्त 
की सामान्य जनसंख्या में लीन हो सकें तथा उसके भाग बन जायें और उनके 
लिये भिन्‍न प्रान्‍्त की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मैंने समस्त सूची का अध्ययन 
करने का प्रयत्त किया, और जो संशोधन पेश होने हैं उनमें मैंने ऐसा कोई उपबन्ध 
नहीं देखा। डॉ. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 20 पेश किया है जिससे संसद अनुसूची 
का संशोधन कर सकती है, किन्तु ऐसे किसी तरीके का संकेत नहीं किया गया 
है जिससे उन क्षेत्रों को शेष आसाम से अधिक सम्पर्क में लाया जा सके। यह 
पार्थक्य स्थायी रूप धारण कर लेगा तथा उससे उस प्रान्त का विभाजन हो सकता 
है। माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई ने हमें वह पृष्ठभूमि दिखा दी है जिसके अधीन 
यह किया गया है, किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उस पृष्ठभूमि के आधार पर हमें 
भविष्य को पहले ही जान लेना चाहिये इस संशोधन का इस प्रकार संशोधन 
करने के लिये प्रयतत करना चाहिये कि काफी समय के पश्चात्‌, दस पंद्रह वर्ष 
के पश्चात्‌, ये अनुसूचित क्षेत्र शायद आवश्यक न रहें और वे समस्त आसाम प्रान्त 
के भाग बन जायें 


*अध्यक्ष: कण्डिका 20 के अधीन संसद को शक्ति दी गई है कि वह समूची 
283 का ही निर्सन कर सकती है, यदि वह उचित समझे। आप और क्‍या 
चाहते है? 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैंने अपनी वक्‍तृता में इस बात का 
निर्देश किया हे। 


“अध्यक्ष: क्‍या डॉ. अम्बेडकर इस समय कुछ कहना चाहते हैं? 
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“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः यदि आप चाहें, श्रीमान, अब माननीय 
सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दीजिये। 


+*श्री रोहिणी कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आदिमजातीय लोगों 
के हितों के रक्षण के प्रश्न पर जो वकतृता दी गई उसे मैंने बहुत ध्यान से सुना 
है। आदिमजातीय सदस्यों की सम्मति को सुनने के पश्चातू, इस सदन के 
अन-आदिमजातीय सदस्यों के, जिन्हें आदिमजातीय क्षेत्रों की स्थिति का बहुत कम 
ज्ञान है, विचारों के सुनने के पश्चात्‌, मेरे मन में यही प्रतिक्रिया हुई हैः: भारत, 
स्वतन्त्र भारत, हम हैं। उनके पारस्परिक अन्तरों के कारण ही भारत मुगलों तथा 
पठानों के हाथ से निकल गया। यह मुसलमानों को प्रसन्‍न करने की नीति का 
ही परिणाम था कि हमने अंततः इस भारत के कुछ समृद्ध भागों को पूर्णतः अपने 
हाथ से खो दिया और उनका पाकिस्तान बन गया है। मैं चाहता हूं कि यह सदन, 
तथा इस सदन के द्वारा, भारत के लोग यह जान जायें कि प्राधिकार युक्त लोगों 
को तथ्यों का गलत ज्ञान है उसके कारण तथा प्राधिकारहीन व्यक्तियों की इस विषय 
में अनभिज्ञाता के कारण, भारत की बहुत त हानि होने वाली है तथा भारत समस्त 
आदिमजातीय क्षेत्रों को खो देने वाला है। सच तो यह है, श्रीमान, मैं कहता हूं 
टे आदिमजातीय क्षेत्रों के विषय में कोई ठोस ज्ञान नहीं है और इसके साथ ही 
| कहूंगा कि यहां मेरे किसी भी माननीय मित्र को, यहां तक कि आसाम के 
माननीय मुख्यमन्त्री को भी, भारत के आदिमजातीय क्षेत्रों के विषय में अधिक ज्ञान 
नहीं हे 3. साधु)। इसका कारण माननीय मुख्य मंत्री की ओर से उपेक्षा या 
अवज्ञा नहीं हैं, हा वह वस्तुस्थिति है जो इस देश की स्वतन्त्रता से पूर्व वहां 
थी। स्वतन्त्रता से जब वे माननीय मुख्य मन्त्री थे तब भी उन्हें आदिमजातीय 
क्षेत्रों में जाना का अधिकार नहीं था, उन्हें उन क्षेत्रों में अबाध प्रवेश करने की 
स्वतन्त्रता नहीं थी और वे वहां गवर्नर की अनुमति से ही जा सकते थे, अन्यथा 
नहीं। यह स्थिति थी। माननीय रेवरेण्ड निकलस राय, जो एक मन्त्री थे, वे भी 
किसी अन्य आदिमजातीय क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, शायद्‌ वे केवल खासी पहाडियों 
में ही जा सकते थे। वास्तव में वे कभी कहीं भी नहीं गये, शायद कार्यवश नागा 
पहाड़ियों में ही कभी गये होंगे। मैं नहीं जानता, पर ऐसा कोई सूचना का साधन 
नहीं है। जिससे वे या जनता में कोई भी या मन्त्रिमण्डल में कोई भी इन 
आदिमजातीय क्षेत्रों के विषय में कुछ जान सके। श्रीमान, ब्रिटिश लोगों ने इन 
आदिमजातीय क्षेत्रों को पूर्णतः संरक्षित रखा था। जब आईं.सी.एस. अधिकारी भारत 
आते थे तो सबसे पहले उन्हें आसाम प्रान्त में ऐसे प्रदेश ढूंढने की चिन्ता होती 
थी जहां मच्छर, वकील तथा राजनीतिक लोग न हों। वहां अफसरों का यही पहला 
उद्देश्य होता है और वे इन पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये जो भी नियम बनाते 
थे, वे कार्य के लिये जो भी नियम बनाते थे, वे नियम इसलिये बनाये जाते थे 
कि इन आदिम जातीय क्षेत्रों को शेष भारत से बिल्कुल भिन्‍न देश बना दिया जाये, 
जहां 208 लोग यूरोपीयों के समान रह सकें, वैसी ही जलवायु का आनन्द ले 
सकें, ही प्राधिकार का तथा भारत में वे जो कुछ चाहें उसको आनन्द भोग 
सकें। यही सब उनका उद्देश्य होता था। यही उद्देश्य था। अतः ईसाई प्रचारकों के 
अतिरिक्त किसी को भी, किसी अन्य धर्म के प्रचारकों को इन क्षेत्रों में नहीं जाने 
दिया जाता था। नियमों विनियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था कि कोई व्यक्ति 
वकील की या ऐसी कोई सहायता प्राप्त कर सके, चाहे कितना भी गम्भीर अपराध 


+माननीय सदस्य ने अंग्रेजी वक्‍तृता को शुद्ध नहीं किया। 
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क्यों न हो, क्योंकि उसे प्रतिरक्षा कराने का अधिकार ही नहीं था। वह प्रतिरक्षा 
कराने के लिये विशेष अनुमति ले सकता था; पर उसे प्रतिरक्षा कराने का अधिकार 
नहीं था: व्यवहार न्यायालयों की तो बात ही क्‍या है। किसी वकील को इन पहाड़ियों 
में रहने या वहां वकालत करने का अधिकार नहीं था। कोई दूसरे लोग भी प्राधिकारियों 
की अनुमति के बिना इन क्षेत्रों में जा नहीं सकते थे। अंग्रेज इन क्षेत्रों की जनता 
को यथासम्भव पिछड़ी हुई रखना चाहते थे। मैं आपको बताता हूं और सदन को 
यह जानकर आश्चर्य होगा कि नागा पहाड़ियों में-नागा का अर्थ है नंगा-लोग पहले 
नंगे फिरा करते थे। वहां एक उपायुक्त था जो धोती पहनने पर नागा को कोडे 
लगाया करता था। अंग्रेज चाहते थे कि नागा लोग जेसे हैं वेसे ही रहें; वे उचित 
रूप से वस्त्र धारण न करें; वे सभ्य लोगों के समान न रहें, मैं आपको बता 
सकता हूं, वहां यही स्थिति थी। 


*थ्री कुलाधर चालिहा: नागाओं को धोतियां नहीं पहनने दी जाती थीं। उपायुक्त 
का सदा यही आदेश था। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: और भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
अंग्रेजों के आने से पहले, ये नागा लोग आसामियों के मित्र थे। उन्होंने आसामी 
भाषा अपना ली थी। दस वर्ष पहले तक यही हाल था, जब तक कि अंग्रेजों 
ने बलातू रोमन लिपि नहीं थोपी। उस समय तक आसामी भाषा नागाओं की न्यायालय 
भाषा थी। गत दस वर्षों में उन्होंने साधारण बंगाली के स्थान पर रोमन लिपि रखने 
का प्रयत्न किया है। ऐसे ही नियम बललीपारा सीमान्त प्रदेश, सदिया सीमान्त प्रदेश 
में और समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में लागू थे, जिनमें गारो पहाडियां भी आ जाती हैं। 
गोरों पहाड़ियों में बहुत से अन-आदिमजातीय लोग हैं। गारो पहाडियों में भी ब्रिटिश 
शासन के सा दिनों में, पहले आसामी तथा बंगला ही न्यायालय-भाषाएं थीं। 
अंग्रेजों ने शनेः शनैः इन लिपियों और भाषाओं को हटा कर अंग्रेजी जारी की। 
वे ऐसा ही करते थे। मुझे बहुत खेदपूर्वक कहना पड़ता है कि डॉ. अम्बेडकर 
अनुसूची 6 के विषय में यही कर रहे हैं कि वे, कुछ मामलों को छोड़कर, बिल्कुल 
ब्रिटिश प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। जहां तक आदिमजातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध 
है वे अंग्रेजी प्रणती को ही जारी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका यह कार्य 
जानबूझ कर नहीं अज्ञानतावश है। अतः मैं इस सदन से सादर निवेदन करूंगा कि 
वह अधीर न हो और समस्त प्रश्न पर उचित दृष्टिकोण से विचार करे। आदिमजातीय 
क्षेत्रों के विषय में संविधान ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाया जाना चाहिये जिन्हें आदिमजातीय 
क्षेत्रों के मामले का सीधा और अच्छा ज्ञान हो। मैं यथाशक्य पूरे बल से कहता 
हूं कि इन व्यक्तियों में किसी को भी आदिमजातीय क्षेत्रों में चलने वाले मामलों 
का पूरा ज्ञान नहीं है, चाहे वे व्यक्ति मेरे माननीय मित्र श्री मुन्शी हों, चाहे 
डॉ. अम्बेडकर हों या मेरे माननीय मित्र आसाम के मुख्य मन्त्री हों। इसके उचित कारण 
हैं, मैं उनका अपराध नहीं बताता। किन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌, वे उस ज्ञान 
का अर्जन कर सकते हैं, वे वहां जाकर पता लगा सकते हैं। इस सदन की छोटी-सी 
समिति को, जिसमें आदिमजातीय तथा अन-आदिमजातीय लोग हों, उन क्षेत्रों में जाना 
चाहिये, स्वयं वहां की स्थिति देखनी चाहिये और इस अनुसूची में समस्त संविधान 
को संशोधित कर देना चाहिये। अब तो यही उपाय है। यदि आप समस्त आदिमजातीय 
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लोगों को खोना नहीं चाहते, यदि आप आदिमजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण खोना नहीं 
चाहते, तो इस सदन के लिये यही उपाय शेष रह जाता है कि वह छोटी-सी 
एक समिति बना दे जिसमें हमारे विश्वासपात्र लोग हों। उन्हें आदिमजातीय क्षेत्रों 
में जाकर समस्त संविधान का संशोधन करने दीजिये। वही ठीक उपाय होगा। 


हम आदिमजातीय लोगों को मिलाना चाहते हैं। अब तक हमें यह अवसर नहीं 
दिया गया था। चाहे आदिमजातीय लोग कितना ही चाहते थे, उन्हें हममें मिल जाने 
का अवसर नहीं मिला। यहां तक कि, मैं शिलांग में रहते हुये किसी खासी से 
कोई सम्पत्ति नहीं खरीद सकता जब तक कि राज्य के प्रधान से या उपायुक्त से 
मुझे अनुमति प्राप्त न हो जाये। मुझे आदिमजातीय क्षेत्रों में कोई सम्पत्ति खरीदने 
का अधिकार नहीं है। भारतीय को उपायुक्त या राज्य के मुखिया की अनुमति के 
बिना उन क्षेत्रों में भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। यह बात अब भी है। यदि 
यह संविधान पारित हो जायेगा तो यह निर्योग्यता जारी रहेगी। मुझे आदिमजातीय 
लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। ये मेरे मित्र 
श्री निकल्स राय स्वायत्तशासी जिले मांगने आये हैं। आप स्वायत्तशासी जिले क्‍यों 
चाहते हैं? मेरे माननीय मित्र श्री बारदोलोई कहते हैं कि वे स्वायत्तशासी जिले इसलिये 
चाहते हैं ताकि आदिम जातीय लोगों को स्वशासन की कला में शिक्षित किया जा 
सके। उन्हें स्थानीय स्वशासन ही क्‍यों नहीं दे देते (बाधा)। आपको यह जानकर 
आश्चर्य होगा कि इनमें से किसी जिले में कोई नगरपालिका नहीं है, शायद केवल 
शिलांग प्रशासित क्षेत्रों में है। आसाम का नगरपालिका अधिनियम इनमें से किसी 
आदिमजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। आदिमजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम 
लागू नहीं है जिसके कारण जिला मण्डलियां तथा स्थानीय मण्डलियां बनती हें। 
यदि आप आदिमजातीय क्षेत्रों के लोगों को वास्तव में स्वशासन की कला सिखाना 
चाहते हैं। तो आप इन क्षेत्रों में इस अधिनियम को क्‍यों लागू नहीं कर देते? आप 
इन नागरिक प्रयोजनों के लिये स्वायत्तशासी जिले क्‍यों चाहते हैं? नगरपालिका 
अधिनियम क्‍यों लागू नहीं कर देते? तब उन्हें स्वशासन की कला स्वयं आ जायेगी। 
आप ये स्वायत्तशासी जिले बनाकर, जो स्वायत्तशासी रहेंगे, उन्हें हमसे अलग क्‍यों 
करना चाहते हें? क्या आप आदिमजातीय तथा अन-आदिमजातीय लोगों को मिलाना 
चाहते हैं, या उन्हें अलग-अलग रखना चाहते हैं? यदि आप उन्हें अलग रखना 
चाहते हैं तो वे तिब्बत से मिल जायेंगे, वे बर्मा से मिल जायेंगे, वे शेष भारत 
से कभी नहीं मिलेंगे, आप मेरे से सुन लीजिये। 


*थ्री जयपाल सिंह (बिहार : जनरल): आपत्ति। 
*थ्री कुलधर चालिहा: श्री जयपाल सिंह शिलांग के अंग्रेजी क्लब में जाते हैं। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: यह स्वायत्तशासी जिला एक शस्त्र हे जिससे 
आदिमजातीय लोगों को अन-आदिमजातीय लोगों से अलग रखने के उपाय किये 
जाते हैं और आजादी के पश्चात्‌ हम जिस मित्रता की स्थापना की आशा करते 
थे वह न होगी। अंग्रेजी काल में हमें वहां अपनी संस्कृति नहीं फैलाने दी जाती 
थी। अंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ भी हम डॉ. अम्बेडकर के नये संविधान में यही 
बात देखते हैं। 
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*थ्री ए.वी. ठककर (सौराष्ट्र): क्‍या मैं अपने माननीय मित्र से पूछ सकता 
गा क्या इसमें अत्यधिक बहुमत से, मानो दो-तिहाई बहुमत से परिवर्तन नहीं 
जा सकता। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: बदल सकता है। अतः मैं सदन के उन सदस्यों 
से जो आसामी नहीं हें प्रार्था करता हूं कि वे इस आसाम प्रान्त के मामले में 
अधिक रुचि लें। यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य ऐसा करें ओर एक समिति, 
एक बुद्धिमान समिति, बनाने के लिये सहमत हो जायें, उन्हें उन क्षेत्रों में घूमने 
दें और स्वयं वहां का हाल देखकर उनसे बात करके व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने 
दें। आप देखेंगे कि आदिमवासियों की यह घृणा न्यस्तस्वार्थी लोगों द्वारा पैदा की 

वस्तु है। पहले आदिमजातीय लोगों और अन-आदिमजातीय लोगों में अन्तर्विवाह 

थे। वे ही स्वार्थी लोग इस घृणा को बनाये रख रहे हें। 


*अ्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा : जनरल): माननीय सभापति जी, इस विषय 
में मेश कुछ कहना हे। मैं आसाम प्रदेश में 938 की साल में, भ्रमण करने नहीं, 
काम करने के लिये गया था। वहां बाढ़ थी। उस बाढ़ के काम में में आसाम 
प्रदेश गया था और हर एक जिला घूमा, लेकिन नागा हिल्स में नहीं जा सका। 
क्यों नहीं जा सका इसका उत्तर आगे जो वक्‍ताओं ने कहा है उससे आपको स्पष्ट 
मालूम हो गया होगा। उसका कारण क्‍या था? तो उसके बारे में इतना ही कहना 
चाहता हूं कि यह नागा लोग हैड हंटर हैं इसीलिये हम लोगों को उनके बीच 
में काम करने का मौका नहीं मिला था। उन लोगों के लिये अवश्य सतर्कता के 
साथ हम लोगों को कानून बनाना है। तो भी अभी हम लोग जो रीजनल कौंसिल 
बनाते हैं, मेरा ख्याल होता है कि रीजनल कॉौंसिल से हम लोगों को भी फायदा 
नहीं होगा और उन लोगों को भी फायदा नहीं होगा। क्‍योंकि उन लोगों की हर 
एक ट्राइब में एक-एक संस्था है जैसी कि हम लोगों को पंचायत होती है। वह 
हर एक गांव के आगे बैठकर पंचायत करते हैं। उनके एक-एक गांव के रीति 
रिवाज में गांव के रीति रिवाज से फर्क भी होता है। इसलिये हम लोग जो 
रीजनल कोसित बनायेंगे उसमें एक तरह का कानून बनाने से गांव-गांव में भी 
बहुत झगड़ा हो जायेगा। यह पा मैं यह भी ही गा कि हम लोगों की जो 
क्षमता है, केन्द्र और प्रदेश को, उस जगह पर से रखना चाहिये। हम 
रा उसको छोड देते हैं। छोड़ देने से क्‍या 228 फल यह होगा कि वह हम 
लोगों के साथ न रह कर क्रमश: अलग हो जायेंगे। उनके अलग हो जाने के 
बाद, दस बरस के बाद, आप देखेंगे कि उन लोगों का भाव एक दूसरे तरीके 
से हो गया हे और इस भाव से कभी-कभी वह ऐसे हो जायेंगे कि वह लडेंगे 
झगडेंगे और वह यह कहेंगे कि हम एक-दम स्वतन्त्र हैं। इसीलिये हम लोगों को 
अच्छी तरह से देखना चाहिये। 


मैं उड़ीसा में कन्ध लोगों के भीतर काम करता हूं और उन लोगों में दमा 
सेक्रीफाइस होता था। उस ट्यूमन सेक्रीफाइस को जोर जबरदस्ती से बन्द कर 

गया और उन आदमियों को बहुत नरम भी कर दिया गया है तो भी अभी तक 
हम लोग उसको थोडा-थोड़ा छोड़ देते हैं। क्योंकि वह थोड़ा-सा सेक्रीफाइस जरूर 
करते हें। ब्युसन सेक्रीफाइस बहुत भीतर में होता है। हम लोगों के कान में यह 
बात आती है तो भी हम लोग नहीं पकड़ते है। यह ठीक है तो भी ऐसे जो 
आदमी थे कन्ध लोग जिनमें अब भी थोड़ा ह्यूमन सेक्रोफाइस चलता है। उनको 
हम लोगों ने आईने के भीतर हल लिया है। तो क्यों नागा लोगों को हम एक दम 
स्वतन्त्र कर दें। हम रीजनल कौंसिल बनाकर उनको हि _त आईने के भीतर नहीं 
ला सकते हैं। यह मैं समझता हूं तो भी हम लोगों यह देखना चाहिये कि 
क्योंकि हम भारत को एक बन्धन में बांधने की कोशिश करते हैं तो उस बन्धन 
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में उनको जो हम डर से अलहदा रखते हैं यह ठीक नहीं हे। इसीलिए में चाहता 
हूं कि इसको थोड़ा और भी सोच विचार कर हम लोगों को जरा तेजी करनी 
चाहिये और जब हम ऐसा कर सकेंगे तब हम लोगों का बल हो सकता हे। 


एक बात मैं और कहना चाहता हूं। रोहिणी कुमार चौधरी जी ने कहा है कि 
शिलांग में रहते हुये भी वह खासी से जमीन खरीद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों 
के यहां उड़ीसा में भी ऐसा ही आईन है और हम चाहते हैं कि जो आदमी 
अबारिजनल है उसको सोचने बूझने की शक्ति नहीं है इसलिये उससे कोई आदमी 
धोखा देकर जमीन न छीनने पावे। इसीलिये उनके लिये स्वतन्त्र जमीन का आईन 
होना चाहिये और इसीलिये हमने ऐसा रखा है। और हम चाहते हैं कि उसको और 
भी कठिन कर दिया जाये ताकि बाहर के आदमी जो अबारिजनल नहीं हैं। जमीन 
न ले सकें। तो रोहिणी बाबू की यह शिकायत है कि वह जमीन नहीं खरीद सकते 
हैं पर यह तो होना ही चाहिये कि जब तक उन लोगों को अपने लिये सोचने 
बूझने की शक्ति नहीं है तब तक हम आईन बनाकर उनको बचायें। तो मैं इसी 
लिये चाहता हूं कि यह सब आईन होते हुये भी हम लोग इस कौंसिल को ऐसी 
क्षमता दें कि जो उन लोगों के रीति रिवाज हैं उन पर अच्छा प्रभाव डाल सके। 
अगर हम ऐसा करेंगे तो हम नागा हिल्‍्स को भारत के साथ ला सकेंगे क्‍योंकि 
उसको हम अपना अंश मानते हैं और उन लोगों को जोर के साथ अपने अन्दर 
लाने की कोशिश करेंगे, एकदम छोड़ नहीं देंगे। क्योंकि शायद्‌ दस बरस के बाद 
उनमें और हममें अन्तर हो जाये। इसीलिये यह ख्याल रख कर थोड़ा कुछ और 
बदल करना चाहिये और यहां जो प्रीमियर बारदोलोई जी का और रोहिणी बाबू 
का मतान्तर है और श्री कुलाधर चालिहा जी का जो मतान्तर होता है उसका हम 
श्रद्धा से देखते हुये भी चाहते हैं कि उसका कुछ थोड़ा विचार होना चाहिये। 


*थ्री जयपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आज 
प्रात: कुछ सदस्यों ने, यह कल्पना करके कि यदि सदन इस बात को या उस 
बात को पारित कर देगा तो आसाम के आदिमजातीय लोग क्या-क्या कर देंगे, जितना 
गरल उगला है उससे मैं स्तम्भित हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि इनमें कुछ सदस्य 
उस समय उपस्थित होते जब कि आदिमजातीय समिति समवेत हुई थी और माननीय 
सरदार पटेल ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने आसाम सम्बन्धी आदिमजातीय 
उप-समिति की सिफारिशों को क्‍यों स्वीकार किया था। क्‍या मैं उस बात को केवल 
दोहरा दूं जो उन्होंने कही थी? आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों को इन सिफारिशों 
को स्वीकार करने के लिये सहमत करने में बहुत कठिनाई पड़ी थी तथा बहुत 
लम्बी वार्ता हुई थी। भारत के अवशिष्ट लोगों की ओर से सुनिश्चित वचन दिया 
गया था कि इन समझौतों, इन वचनों को पूरा किया जायेगा। इसी सुनिश्चित समझौते 
के आधार पर ही आदिमजातीय लोग उस आंदोलन को बन्द करने के लिये राजी 
हो गये थे। जिसकी प्रेरणा पुराने शासकों ने जाते समय उन्हें दी थी। मैं चाहता 
हूं कि लोग कुछ जान कर बात करें। मास्को स्थित सुयोग्य राजदूत ने, विदाई के 
समय, हमें परिस्थितियों को सम्भालने के दो उपाय बताये थे। एक था शक्ति का 
उपाय, दूसरा ज्ञान का उपाय। दूसरे कुछ सदस्यों की जोरदार भाषा में शक्ति-उपाय 
का आभास हेै। वे चाहते हैं कि आसाम के आदिमजातीय लोगों को अपनी इच्छाओं 
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तथा अभिव्यक्त मर्जी के विरुद्ध कार्य करने के लिये बाध्य किया जाये। मेरा सुझाव 
है कि यह कोई उपाय नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वही वस्तु होगी जिसकी 
आपको आशंका है। आपके इस कार्य से भारत का खण्डन रुकेगा नहीं, अधिक 
हो जायेगा। अब अंग्रेजों को दोष देना व्यर्थ हे कि उन्होंने क्या किया और किसी 
विशेष प्रकार से कार्य करने में उनका क्‍या उद्देश्य था। उसे दोष देने से क्‍या लाभ 
है? अब तो सारी बात हमारे हाथ में है। हमें इन समस्याओं के विषय में राजनीतिज्ञता 
से काम लेना चाहिये। आसाम के आदिमजातीय लोगों की नीयत पर सन्देह करने 
से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। कया मेरे मित्रों को यह विश्वास है कि नागा 
अपने वचन का पक्का नहीं हे? क्या आपका यह मतलब है कि लुशाई पहाडियों 
के लोग हमें धोखा देने का प्रयल कर रहे हैं? उनका क्‍या मतलब है? नेताओं 
और आदिमजातीय उप-समिति के बीच, जो कि वहां गई थी, सुनिश्चित समझौता 
हुआ है। फिर यह संदेह क्‍यों? मैं जानता हूं कि उनके कुछ भ्रमणों में कठिनाइयां 
थीं। उप-समिति को कई जगह जाने से रोक दिया गया था, यह मैं जानता हूं। 
पर ये सब बाधात्मक बातें किसी की प्रेरणा से हुई थी, इसका ठोस प्रमाण हमारे 
पास है और अब अंग्रेजों के चले जाने पर हमें हो इस स्थिति को संभालना होगा। 
आसाम सीमान्त रायफल्स से सहायता लेने या और किसी प्रकार से उनका दमन 
करने का उपाय सफल नहीं होगा। हमें अपने सह-नागरिकों में, उन पहाडियों के 
आदिमजातीय लोगों के हृदयों में विश्वास पेदा करना होगा। हमें यह करना चाहिये, 
और सच्चे हृदय से करना चाहिये, और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी 
चाहिये और ऐसा नहीं समझना चाहिये कि वे भारतीय संघ के शज्रु हैं। वे शत्रु 
नहीं हैं। मेरे मित्रों की शिकायत है कि उन्होंने इन क्षेत्रों को नहीं देखा है। ठीक यही 
24] है कि उन्हें इन आदिमजातियों के विषय में बोलते समय सावधान रहना 
चाहिये। 


मैं चाहता हूं कि समूचा देश मेरे मित्र, माननीय श्री गोपीनाथ बारदोलोई की 
कठिनाई को समझे, जो कठिनाइयां उन्हें तथा उनके सहयोगियों को आसाम के पूर्णतः 
अपवर्जित क्षेत्रों के विषय में सर्वप्रथम निश्चय करने में झेलनी पड़ी हैं। में नहीं 
समझता कि यह कहना सर्वथा सत्य है कि अन-आदिमजातीय लोगों के लिये इन 
प्रदेशों में जाना असम्भव ही है। निस्‍्सन्देह तथा कथित आंदोलन इन क्षेत्रों में जाने 
से अपवर्जित थे। यह बिल्कुल ठीक है। पर मैं नहीं समझता कि यह बात कही 
जा सकती हे कि सामाजिक कार्यकर्ता भी समानरूपेण अपवर्जित थे। मैं नहीं समझता 
कि ऐसा कहा जा सकता है। आसाम बहुत कठिनाइयों वाला प्रान्त है। अन्तर्वर्गीय 
शत्रुता केवल पर्वतीय क्षेत्र में ही नहीं है। वह शत्रुता क्या है जो पहाड़ियों और 
मैदान के लोगों में है? वह शत्रुता क्या है जो मैदानी आदिमजातीयों और पहाड़ी 
आदिमजातीयों में है? मैं और भी बता सकता हूं। पर इस समय इस प्रकार का 
राग अलापना असामयिक होगा। पर पहाड़ी लोग सहमत हो गये हें......... 


*थ्री कुलधर चालिहाः क्‍या मैं माननीय सदस्य से जान सकता हूं कि क्‍या 
वे पहाड़ी आदिमजातीयों तथा मैदानी आदिमजातीयों के मध्य की शत्रुता का कोई 
उदाहरण दे सकते हैं? क्‍या वे एक भी उदाहरण दे सकते हैं? व्यापक बातें कहने 
से कोई लाभ नहीं है, यदि वे एक भी उदाहरण न दे सकें। 


*भथ्री जयपाल सिंह: मैं नहीं समझता, श्रीमानू, कि मेरे लिये विस्तार की बातें 
कहना आवश्यक हे। में नहीं समझता कि यह आवश्यक है। यदि सदन मेरे कथन 
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को स्वीकार करने के लिये तैयार है तो कर सकता है। पर मैं अब भी कहता 
23 कई प्रकार की शत्रुतायें विद्यमान हैं। सौभाग्य से, नये ढांचे में, हमें भूतकाल 

भूल जाने का अवसर है और हम सुखपूर्वक नया अध्याय आरम्भ कर सकते 
हैं, जिसे आरम्भ करने के विषय में पहाड़ी लोगों ने आश्वासन दे दिया है, और 
मुझे बहुत प्रसन्‍नता है कि आदिमजातीय समिति ने उन पहाड़ी आदिमजातीयों की 
इच्छायें पूरी करने के लिये यथासम्भव प्रयत्त किया है। और स्वयं आदिमजातिय 
लोग, स्वयं पहाड़ी आदिमजातीय लोग, प्रान्त के नेताओं की इच्छा पूरी करने के 
लिये, काफी झुक गये हैं। पहाड़ी प्रदेशों को सदा के लिये पृथक्‌ रखने का कोई 
प्रश्न नहीं है। यह उनके लिये अच्छा नहीं है। यह बात आसाम के लिये भी 
अच्छी नहीं हे। शेष भारत के लिये भी अच्छी नहीं हे। यह नहीं होगा। संसार 
दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, चाहे आप इसे चाहें या न चाहे। भारत शेष 
संसार से अलग नहीं रह सकता, पहाड़ी आदिमजातियां भी नहीं रह सकतीं। और 
यह बात भी है कि गत विश्व युद्ध में इन प्रदेशों पर विभिन्‍न युद्ध करने वाले 
बलों का अधिकार रहा है। अब वे दुर्गम नहीं हैं। इन प्रदेशों में, इन पहाड़ी प्रदेशों 
में जो पहले दुर्गग थे नये विचार पहुंच गये हैं। स्थिति बिल्कुल बदल गई है। 
अब नई विचारधारा आ गई है। नागा को अनन्त रूप में नरभक्षी समझना ठीक 
नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग हेमनडोर्फ की पुस्तक “76 ५७८०१ ४९०४७” (नंगे 
नागे) पढ़ें और उन्हें समझने का प्रयत्न करें, चाहे ने नागा पहाड़ियों में न गये 
हों। लोगों को समझना चाहिये कि नागा लोगों के दिमाग में क्या विचार काम कर 
रहे हैं। इन लोगों के विषय में बहुत सी पुस्तकें हैं। में जानता हूं मेरे कुछ मित्र 
समझते हैं कि ये पुस्तकें अभारतीय लोगों द्वारा लिखी हुई हैं, अतः वे व्यर्थ हं। 
मैं ऐसे दृष्टिकोण को गलत समझता हूं। बहुत से वैज्ञानिक हुये हैं, धर्मवृत्ति के 
लोग हुये हैं और बहुत से अन्य लोग हुये हैं जिन्होंने आसाम की पहाड़ी आदिमजातियों 
के विषय में पुस्तकें लिखीं हैं, और मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र 
उनमें से कुछ पुस्तकें पढें, और फिर वे समझ जायेंगे कि मेरे मित्र श्री बारदोलोई 
और उसके सहयोगियों को जो समस्‍यायें हल करनी हैं वे सचमुच बहुत बडी हें, 
और मुझे सचमुच बहुत ही प्रसन्‍नता है कि उन्होंने साहस बटोरा है और उन्हें विश्वास 
है कि उप-समितियों ने जिस प्रकार के शासन, जिस प्रकार के प्रशासन की सिफारिश 
की हे, चाहे वह बिल्कुल वैसा न हो जैसा वे चाहते हैं, पर उससे उन्हें आसाम 
के एकीकरण का अवसर मिलेगा, जो पहले बिल्कुल भिन्‍न खण्डों में विभाजित 
रखा गया था। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे आदिम जातियों के विषय 
में बोलते समय उदार बनें, उनके प्रति उदार हों और उन्हें भारत का शत्रु न 
समझें। यहां कुछ लोगों के मन में यही भाव बाकी है। वे ऐसा समझते प्रतीत 
होते हैं कि वे भारत से अलग होकर बर्मा में मिल जायेंगे या साम्यवादियों से 
मिल जायेंगे या ऐसी कोई बात होगी। मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। वास्तव में में 
आसाम के भविष्य के विषय में बहुत आशावादी हूं विशेषत:ः, यदि षष्ठ अनुसूची 
को, चाहे उसमें कुछ भी कमियां हों, यथेष्ट भावना से क्रियान्वित किया जाये-उदारता 
की भावना से और आसाम के पहाड़ी लोगों की सेवा करने की सच्ची इच्छा से, 
उन्हें अपने सहदेशीय समझ कर, ऐसे लोग समझ कर जिन्हें हम अपने में मिलाना 
चाहते हैं, जिन्हें हम अपने में से निकलने नहीं देना चाहते और जिनके लिये हम 
कितना ही त्याग करेंगे जिससे कि वे हमारे साथ रहें--इस भावना से क्रियान्वित 
किया जाये। 
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*भ्री ए.वी. ठककरः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बोलना अपना कर्तव्य 
समझता हूं क्‍योंकि मैं उस समिति के सदस्यों में से एक था जो आसाम के 
आदिमजातीय मामलों की पड़ताल करने के लिये नियुक्त की गई थी। दुर्भाग्य से 
उस समय कुछ काल के लिये मैं बीमार था जब कि समिति भ्रमणार्थ गई थी, 
और इसलिये मैं सब भागों को नहीं देख सका जो समिति ने देखे। पर मैं कह 
सकता हूं कि मुझे काफी ज्ञान है और मैंने है पहाड़ियां देखी हैं, चाहे नागा 
पहाड़ियां नहीं देखी हैं पर नागा पहाड़ियों में में बहुत पहले-926 में गया था। 
मैंने, हमारे मित्र श्री मुहम्मद सादुल्ला की कृपापूर्ण अनुमति से, जो उस समय मन्त्री 
थे, कोहिमा देखा था, कोहिमा को, जो नागा पहाड़ियों की राजधानी है, मुख्य मुकाम 
है, में देख पाया था। उस समय मैं देख सका था कि नागा लोग, सचमुच में 
नंगे नागा थे, चाहे शायद अब हम उन्हें नंगे न देख सकें। किन्तु मुझे उस अज्ञान 
पर बहुत लज्जा का अनुभव होता है, जो हम आदिमजातियों के विषय में, विशेषतः 
आसामी आदिमजातियों के विषय में दिखा रहे हैं। (साधु, साधु)। अपने मित्र श्री 
रोहिणी कुमार चौधरी के विषय में भी मैं यही बात कहूंगा। 


सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री लक्ष्मीनारायण साहू का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। 
वे उड़ीसा के विषय में कह रहे थे, किन्तु वे इस शती की बात नहीं कह रहे 
थे, वे गत शती की बात कर रहे थे,-846 की, जब श्री मेकडोनाल्‍ड ने “मारिया' 
अर्थात्‌ नरमेधयज्ञ को वहां बन्द करवाया था। किन्तु सौ वर्ष पहले की बात की 
चर्चा वे अब 949 में क्‍यों कर रहे हैं? वे ठीक कह रहे थे कि आज भी 
हम वहां नरमेधयज्ञ की शिकायतें सुनते हैं। पर क्या आजकल हत्यायें नहीं होतीं? 
क्या आजकल गोलियां नहीं चलतीं? इसी प्रकार, 850 में जो मारिया यज्ञ होते 
थे वे 949 में भी या 950 में भी होते हैं। प्राचीन काल की स्थिति की अब 
की स्थिति से तुलना क्‍यों करते हें? 


श्री रोहिणी कुमार चौधरी की बातों के विषय में मुझे भय है कि वे संविधान 
सभा में आसाम राजनीति को ले आये हैं। मैं आपकी अनुमति से, श्रीमान, उनसे 
पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आदिमजातीय समिति के समक्ष, जो आसाम का भ्रमण 
कर रही थी, साक्षी क्‍यों नहीं दी। उन्हें ऐसा करने का अधिकार था, उन्हें अधिकार 
था कि वे स्वायत्तशासी जिलों या प्रादेशिक परिषदों के विष्य में अपने विचार पेश 
करते। यह बात नहीं हे कि उन्हें इसका पता नहीं था-वे समिति के सब सदस्यों 
से सरलता से जान सकते थे, वे सब उनके मित्र थे। वे ऐसा कर सकते थे पर 
उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। 


नागा लोगों के विषय में मैं उस दिन अपने माननीय मित्र रेवरेण्ड निकल्स राय 
से बात कर रहा था। उन्‍होंने मुझे इस बात का स्मरण कराया कि नागों में 7 
उपजातियां हैं जिनमें प्रत्येक की भिन्‍न उपभाषा हे। मैंने यह बात कई वर्षों पहले 
पढ़ी थी पर मैं भूल गया था, उन्होंने मुझे स्मरण करा दिया। और कौन नहीं जानता 
कि इस समय भी उनमें नराखेट की परिपाटी है? वे इतने अविकसित हैं, वे सभ्यता 
में इतने पिछडे हुये हैं कि वे अपने पडौसी ग्रामीणों से जाकर लड़ते हैं-हमारे 
मित्र श्री जयपाल सिंह ने मैदानी आदिमजातियों के साथ लड़ाई की जो बात कही 
थी उसका तो कहना ही कक्‍्या--प्रत्युतु नागों की एक आदिमजाति दूसरी नागा 
आदिमजाति को मारती है,आओ नागा' और 'सेमा नागा' लोग लड़ते हैं, एक 
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[ श्री ए.वी. ठककर] 


दूसरे के शीश काट देते हैं और अपनी विजय के प्रतीकस्वरूप उन शीशों को 
अपने द्वार पर लटका देते हैं। गतवर्ष भी जब मेरे एक मित्र नागा पहाड़ियों को 
देखने गये थे तो उन्होंने कहा था कि न्यायालय में 50 मुकदमें चल रहे थे जिनमें 
50 व्यक्तियों पर नराखेट या उसमें भाग लेने का दोषारोपण था। अब आप ऐसी 
बात के विषय में क्‍या कहते हैं? आज भी विद्यमान इस स्थिति पर क्‍यों ध्यान 
नहीं देते हैं? समिति ने, कठिनाइयां होते हुये भी केवल नागों की ही नहीं, समस्त 
आदिमजातीय क्षेत्रों के लोगों की वस्तुस्थिति की पड़ताल की और वह कुछ विशेष 
परिणामों पर पहुंची जिन पर अनुसूची संख्या 6 आधारित है। नागों के साथ व्यवहार 
करना बहुत कठिन है, मैं जानता हूं। समिति में एक नागा सदस्य था, श्री इमती 
उनका नाम था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातमक थे। किसी प्रकार उन्‍होंने 
कुछ समय के लिये समिति के साथ कार्य किया था, पर बाद में वे हट गये 
क्योंकि उनके अन्य नागा मित्रों ने उन्हें समिति के साथ काम करने से मना कर 
23 0 सहायता करने से और हमारा साथ देने से मना कर दिया। वह दुर्भाय 
बात थी। 


*थ्री कुलधर चालिहा: श्री इमती गोलाघाट के हैं, वे ईसाई हैं और गोलाघाट 
में ही उनका पालन पोषण हुआ था। 


*भ्री ए.वी. ठककरः क्‍या वे नागा नहीं हें? 
*थ्री कुलधर चालिहा: वे नहीं है। वे गोलाघाट में जन्मे थे तथा पले थे। 


*भ्री ए.वी. ठककर:ः किन्तु वे आदिमजातीय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। 
मुझे खेद है, मेरी सूचना तो यह है कि वे नागा हैं--उन्होंने स्वयं मुझे यही बताया 
था। 


*भआ्री जयपाल सिंहः वे नागा ही हें। 


*थ्री ए.वी. ठककर: वे ईसाई हैं तो क्या हुआ है? वे “आओ नागा' थे, यही 
मेरे अन्य मित्रों ने मुझे बताया था। यदि आप चाहें तो मैं एक पत्र लिखकर उनसे 
पूछूंगा कि वे नागा हैं या मिहिर हैं। पर इससे मामला नहीं बदलता। 


समिति ने यथाशक्ति प्रयत्त किया तथा यह स्वायत्तशासी जिलों की प्रस्थापना 
रखी जो केवल समिति को ही स्वीकार्य नहीं थी, वरन्‌ विविध आदिमजातियों को 
भी पसंद थी। जब मैंने इन स्वायत्तशासी जिलों के विषय में सुना तो मुझे भी 
आश्चर्य हुआ, मैं आपको बता देता हूं, क्‍योंकि मैंने भारत में कहीं अन्यत्र किसी 
भाग में स्वायत्तशासी जिलों का नाम नहीं रा । पर बाद में मित्रों के समझाने से 
मुझे पता लगा कि वहां वही सम्भव मार्ग हे और इसलिये स्वायत्तशासी जिलों की 
प्रणाली को रखना चाहिये और समुचित समय आने पर ही भविष्य में उसमें रूपभेद 
होना चाहिये। कोई कारण नहीं हे कि हम इस स्वायत्तशासी जिलों की व्यवस्था से 
क्यों घबरायें और उसे सफल क्‍यों न बनायें, जेसे कि वह स्थायी समय के लिये 
राज्यों में राज्य बनाना है। यह स्थायी समय के लिये नहीं है। सब संविधान बदल 
सकते हैं, सब विधियां बदल सकती हैं, और जब हम समझें कि उसके लिये 
समय उपयुक्त है तो हम विधि को बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते 


संविधान का मसौदा [569 


हैं। इस बीच में हमें यथासम्भव अच्छे प्रकार से आदिमजातियों के प्रश्न का अध्ययन 
करना चाहिये। 


“माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम, निकल्‍ल्स राय (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
यहां जो आक्षेप किये गये हैं, उनमें से कुछ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हें और वे आसाम 
के पहाड़ी लोगों की हालत के ज्ञान के अभाव पर आधारित हें। मैं चाहता हूं 
कि माननीय सज्जन, मेरे आसाम वाले मित्र इन स्थानों पर जाते, लोगों से मिलते 
जुलते और इन लोगों की भावना का पता लगाते, इन लोगों की इच्छा का पता 
लगाते, जो सभाओं में, समितियों में और उस उप-समिति में भी प्रकट की गई 
थीं, जिसका मैं सदस्य था। श्रीमान, एक दूसरे से उलझे हुए लोगों में सद्भावना 
उत्पन्न करने का पहला सिद्धान्त यह है कि एक को दूसरे को स्थिति में स्वयं 
को रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र, जो बोले हैं, अपने आपको 
इन आदिमजातीय लोगों के स्थान पर रखें, उनकी हालत में रखें, उनके विचारों 
का अध्ययन करें, समझें कि उनकी आबकाक्षायें और इच्छायें क्या हैं, और यदि 
वे उनके स्थान पर होते, तो क्‍या वे ऐसा चाहते कि उन भावनाओं तथा आकांक्षाओं 
को कुचल दिया जाता और उन्हें भी तलवार से डरा दिया जाता, या वे ऐसे चाहते 
कि उन्हें प्रेम तथा मेल जोल से तथा शनै:-शने: पारस्परिक सद्भावना से जीता 
जाता। जिस प्रकार मेरे मित्रों ने यहां, शायद ज्ञानाभाव से, वकक्‍तृतायें दी हैं, यदि 
वही रुख स्थिर रहे, तो इससे पहाड़ी लोगों और इन वक्‍ताओं के बीच के अच्छे 
सम्बन्ध सचमुच बिगड़ जायेंगे; किन्तु मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हमें माननीय 
श्री गोपीनाथ बरदोलोई जैसा नेता प्राप्त हैं, जो इन पहाड़ी लोगों के प्रति बहुत दयालु 
तथा सहानुभूतिपूर्ण हैं और जिनका सब पहाड़ी लोग आदर करते हैं, चाहे वे कहीं 
हों, जिन्होंने इन पहाड़ी आदिमजातियों की स्थिति का बहुत ध्यान से मनन 
किया है। 


मैं स्वयं पर्वतीय होने के कारण यह जानता हूं कि मेरी क्‍या भावनायें हैं। ईसाई 
होने के नाते मैं सर्वत्र विश्व-बन्धुता चाहता हूं। मैं यही समस्त भारत में चाहता 
हूं तथा आदिमजातीय लोगों में भी चाहता हूं। अतएव, जब मैं इस सदन में बोलता 
हूं, तो मैं पहाड़ी आदिमजातियों की भावनाओं के ज्ञान से बोलता हूं। मैं मानवजाति 
की व्यापकता और भ्रातृत्वभावना के साथ भी बोलता हूं। मैं सब लोगों को एक 
ही तल पर उठाने के उच्च आदर्श को ध्यान में रख कर बोलता हूं। 


एक माननीय सज्जन ने कहा है कि पर्वतीय आदिमजातियों को संस्कृति सिखानी 
है, जिसके विषय में उन्होंने “हमारी संस्कृति” शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका 
अर्थ है मैदानी लोगों की संस्कृति। किन्तु संस्कृति क्‍या है? क्‍या परिधान, या खाना 
पीना ही संस्कृति हे? यदि खाना पीना या रहन-सहन की प्रणाली का ही नाम 
040 ति है, तो पहाड़ी आदिमजातियां दावा कर सकती हैं कि उनकी व्यवस्था बहुत 
से लोगों से उत्तम है। मेरे विचार में मैदानी लोगों को उनके स्तर पर उठना 
चाहिये। आदिमजातीय लोगों में वर्ग वर्ग में अन्तर नहीं है। राजा और मुखिया भी 
अपने श्रमिकों के साथ खेतों में काम करते हैं। वे साथ भोजन करते हैं। क्‍या 
मैदानों में ऐसा होता है? समस्त भारत उस समता के स्तर पर अभी नहीं पहुंच 
पाया है। क्या आप उस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें कुचल 
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कर यह चाहते हैं कि उनकी संस्कृति उस संस्कृति में लीन हो जाये, जिसके 
अनुसार एक व्यक्ति नीचा और दूसरा व्यक्ति ऊंचा है? आप कहते हें “मैं पढ़ा 
हुआ हूं और आप अशिक्षित हैं, इसलिये आपको मेरे चरणों पर बैठना चाहिये।” 
पहाड़ी आदिमजातियों में ये सिद्धान्त नहीं है। जब वे बैठते हैं, तो चाहे शिक्षित 
हों या अशिक्षित, छोटे हों या बडे, वे साथ बेठते हैं। आसाम की पहाड़ी आदिमजातियों 
में वह समता की भावना है, जो आप मैदानी लोगों में नहीं देखते। 


मैं उन कुछ वकक्‍तव्यों को पढ़ता हूं, जो आसाम सरकार ने पहाडी क्षेत्रों के 
विषय में दिये हैं:-- 


“वे आदिमजातियां मंगोली वंश की हैं जो भारत में अन्यत्र कहीं नहीं पाई जातीं, 
और वे अधिकांश भारतीयों से इतनी ही भिन्‍न हैं, जितने कि भारतीय यूरोपीयों 
से भिन्‍न हैं, कुछ अन-आदिमजातीय दुकानदारों तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त, 
किसी क्षेत्र में जनसंख्या एकरूप है। अतः नागा पहाड़ियों में कोई पर्यटक नागों 
के अतिरिक्त किसी को नहीं पायेगा, लुशाई पहाड़ियों में लुशाइयों को ही पायेगा।” 


वे लोग बाहर से आये हैं। वे कभी किसी हिन्दू या मुस्लिम राज्य में नहीं 
रहे। उनके अपने नियम हैं, उनकी अपनी भाषा हे, न्यायालय और संस्कृति है। 
यह कहना कि इन लोगों की संस्कृति को दूसरी संस्कृति में लीन करना चाहिये, 
किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत होगा, जो भारत को एक राष्ट्र 
बनाना चाहता है और सब लोगों को साथ लाना चाहता है, जब तक कि वह दूसरी 
संस्कृति अधिक अच्छी न हो और जब तक वह विलय शनैः-शनेै: विकास द्वारा 
नहो। 


फिर यहां यह कहा गया हैः 


“वे बहुमुखी भाषायें तिब्बत-बर्मी भाषा परिवार की हैं, केवल खासी मोन-खमेर 
परिवार की हैं। इनमें से कोई भाषा भारत में कहीं अन्यत्र नहीं बोली जाती। 


इनमें से कोई भी आदिमजाति हिन्दू धर्म या इस्लाम की अनुयायी नहीं है, केवल 
उत्तर कचर पहाड़ियों में कचरियों की एक शाखा ऐसी है, जो हिन्दू धर्म के 
एक रूप पर आचरण करती है। उत्तर पहाड़ियों में तिब्बती बुद्धमत आ गया 
है तथा तिरप सीमान्त प्रदेश में बर्मी बुद्धमत आ पहुंचा है। बहुत से आदिमजातीय 
लोग ईसाई हैं-विशेषतः नागों, लुशाइयों और खासियों में। शेष आदिमजातीय लोग 
अनिमी हैं। अनिमियों और दूसरों में कोई साम्प्रदायिक भावना नहीं है।” 


हिन्दू गोमांस नहीं खाते, पर आदिमजातियां खाती हैं। मुस्लिम शूकर-मांस नहीं 
खाते, पर आदिमजातियां खाती हैं। अतएव ये लोग न हिन्दू हैं और न मुस्लिम 
ही हैं। सरकारी सूचना है कि पहाड़ी लोगों की अपनी संस्कृति हैं, जो मैदानी संस्कृति 
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से बिल्कुल भिन्‍न है। उनकी सामाजिक रचना ग्राम, वंश और आदिमजाति से बनी 
है और उनका है 0 तथा ढांचा प्रबल रूप से लोकतनन्‍त्रात्मक हे। जाति या पर्दा 
प्रथा नहीं है बाल विवाह नहीं होते। 


हां, पहाड़ी आदिमजातियों की यह संस्कृति है। भारत को समता और सच्चे 
लोकतन्त्र की उस भावना को तथा विचार को पहुंचना चाहिये, जो आदिमजातीय 
लोगों में पाया जाता है। उन्हें एक क्षण के लिये भी यह बात नहीं सोचनी चाहिये 
कि इन लोगों को अपने लोकतन्त्र और समता का त्याग करके दूसरी संस्कृति में 
लीन हो जाना चाहिये, जो उनके लिये बिल्कुल नई चीज़ है, जिससे वे अपने 
समाज के लिये बिल्कुल उपयुक्त नहीं समझते। 


यह कथन बहुत आश्चर्यजनक है कि यदि इन क्षेत्रों में पष्ठ अनुसूची लागू 
कर दी जायेगी, तो आदिमजातियां शत्रु बन जायेंगी या वे आसाम पर आक्रमण कर 
देंगी या तिब्बत में मिल जायेंगी। यह विचार तो तथ्यों को ठीक न समझने के 
कारण उत्पन्न हुआ है। और पहाड़ी लोगों तथा मैदानी लोगों में समझोता कराने की 
समस्या को सुलझाने का यह गलत मनोवैज्ञानिक ढंग है। इस अनुसूची से इन पहाड़ी 
क्षेत्रों को कुछ स्वशासन मिल जाता है, किन्तु जिला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियां 
तथा विनियम आसाम के राज्यपाल के नियंत्रण तथा स्वीकृति पर निर्भर होंगे। उससे 
अधिक एकसूत्रता कैसे लाई जा सकती है? आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों सम्बन्धी 
उप-समिति ने सिफारिश की थी कि षष्ठ अनुसूची में उल्लिखित जिलों को एक 
प्रकार का स्वशासन मिलना चाहिये, जिससे वे अपनी संस्कृति तथा आत्मीयता के 
अनुसार अपना शासन चला सकें। कांग्रेस का सिद्धान्त यही रहा है कि सब वर्गों 
को अपनी आत्मीयता तथा संस्कृति के अनुसार विकसित होने दिया जाये। यदि ऐसी 
बात है, तो उप-समिति ने इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इस प्रकार के स्वशासन की 
सिफारिश करके ठीक ही किया है, पर वे आसाम के राज्यपाल के नियंत्रण के 
अधीन होंगे। यहां तक कि इन जिला परिषदों द्वारा जो विनियम या विधियां बनाई 
जायेंगी, वे भी राज्यपाल की सहमति पर निर्भर होंगी। राज्यपाल अपनी स्वीकृति 
रोक सकता है। वहां पाकिस्तानी प्रभाव कहां है, जिसका उल्लेख एक वक्ता ने 
किया था। षष्ठ अनुसूची से किसी हद तक वे लोग संतुष्ट हो जायेंगे और इसके 
साथ ही साथ वे शेष प्रान्त से संयुक्त भी रहेंगे। 


इस सम्बन्ध में एक और बात पर विचार करना चाहिये। सीमान्त के क्षेत्रों को 
सुरक्षित रखने के लिये इन लोगों को संतुष्ट रखना होगा। आप उन पर बल-प्रयोग 
नहीं कर सकते। मानव गा ति ही ऐसी है कि जब आप किसी से कुछ करवाने 
के लिये बल-प्रयोग करते हैं, तो वह किसी और के पास दौड़ता है। यदि आप 
भारत की भलाई के लिये उन्हें अपनी ओर मिलाना चाहते हों, तो आपको उनमें 
एक मित्रता तथा एकता की भावना उत्पन्न करनी होगी, जिससे वे यह अनुभव 
कर सकें कि उनकी संस्कृति और रहन-सहन को समाप्त नहीं किया गया है और 
उन पर बलात्‌ दूसरे प्रकार की संस्कृति नहीं थोपी गई है। इसी कारण उप-समिति 
ने सोचा कि इन लोगों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि उन्हें कुछ 
स्वशासन दे दिया जाये, जिससे कि वे अपनी आत्मीयता तथा संस्कृति के अनुसार 
प्रगति कर सकें। इससे वे संतुष्ट रहेंगे और वे अनुभव करेंगे कि भारत उनका 
घर है और वे तिब्बत या बर्मा में मिलने का विचार नहीं करेंगे। किन्तु यदि आप 
इस सदन के लिए दो माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिपादित विचारों पर चलें, तो उसका 
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प्रभाव एकरूपता नहीं होगा, वरन्‌ उसके परिणामस्वरूप ये पहाड़ी आदिमजातियां भारत 
से अलग हो जायेंगी और वह सचमुच बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मेरे आसामी 
माननीय मित्रों में से एक ने जो वक्तव्य दिया था कि आसाम के मुख्य मंत्री इन 
लोगों की स्थिति को नहीं जानते, उस कथन पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे 
विचार में उन माननीय मित्र ने इन प्रदेशों को देखा नहीं है और वे उनकी हालत 
नहीं जानते हैं। आसाम के मुख्य मन्त्री ने इन क्षेत्रों को देखा है और वे इनकी 
हालत को जानते हैं। मैं उनकी हालत को जानता हूं। मैं उनकी भावनाओं को जानता 
हूं। हम उनसे बड़ी सभाओं में मिले हैं। हम उनसे समितियों में मिले हैं और 
कई बार मिले हैं। हम उनसे मिलने गए, उनकी बात सुनी और उनमें से कई 
हमारी उप-समिति के सहयोगी भी थे, जो इन पहाड़ी आदिमजातियों की हालत का 
पता लगाने गई थी। और बहुत से लोग वहां साक्ष्य देने के लिये आये थे और 
उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे। पष्ठ अनुसूची के उपबन्ध उप-समिति कौ 
सिफारिशों पर ही आधारित हैं, जो उसने इन पहाड़ी लोगों के कथनों पर, जिनमें 
से कुछ हमारी उप-समिति के सदस्य थे, विचार करने के पश्चात्‌ पेश कीं। 


एक महाशय ऐसे बोले कि मानो उन्हें पहाड़ी आदिमजातियों के उत्थान में बहुत 
दिलचस्पी है। पहाड़ी आदिमजातियों के उत्थान की, उन्‍नति की, आकांक्षा की सदिच्छा 
के लिये मैं उन सज्जन का, चाहे वे कोई भी हों, धन्यवाद देता हूं। किन्तु उन्नति 
बल द्वारा नहीं हो सकती। उन्‍नति एक उच्चतर संस्कृति, उच्चतर विचार-धारा आ 
जाने से होती है, और बल द्वारा नहीं होती। लोग उन्‍नति को तब स्वीकार करेंगे, 
जब आप उन्हें कोई ऐसी चीज देखने दें, जो उससे अच्छी हो जो इस समय उनके 
पास है। पहाड़ी लोग समझते हैं कि उनकी ग्राम परिषदें, या जिन्हें ग्राम पंचायतें 
कहा जा सकता है, उनके लिये नियमित न्यायालयों और आसाम के उच्च न्यायालय 
से कहीं अच्छी हैं। उनके लिये उच्च न्यायालय में जाना इतना खर्चीला पड़ता हे 
कि कुछ तो वहां जा ही नहीं सकते। उनके पास इसके लिये धन नहीं है। अतएव 
कुछ पहाड़ी आदिमजातियों के लिये ग्राम न्यायालय अधिक सुविधाजनक हैं। आसाम 
सरकार आसाम के मैदानों में भी ग्राम पंचायतें स्थापित करने का प्रयत्न कर रही 
हैं। हां, उससे नियमित न्यायालयों में बहुत से विधिवाद कम हो जायेंगे, पर जनता 
के लिये वे अच्छे रहेंगे। स्वायत्तशासी जिलों में ग्राम परिषदों से और जिला परिषदों 
से वे लोग अपना शासन अपने ढंग से चला सकेंगे और अपने ही ढंग से अपना 
विकास कर सकेंगे। आप लोगों को उन वस्तुओं से वंचित क्‍यों करते हैं, जिन्हें 
वे अच्छी समझते हैं और जिनसे पृथ्वी पर किसी को हानि नहीं पहुंचती? इससे 
भारत को हानि नहीं पहुंचती। आप उन्हें अपने ही ढंग से उन्नति क्‍यों नहीं करने 
देना चाहते? गांधी सिद्धान्त समूचे भारत में ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना है। फिर 
पहाड़ी लोगों द्वारा मांगी गई जिला परिषदों की स्थापना पर किसी को आपत्ति क्‍यों 
होनी चाहिये? इतने स्वशासन से वे यह अनुभव करने लगेंगे कि समस्त भारत को 
उनसे सहानुभूति है और भारत उन पर कोई ऐसी वस्तु नहीं लादेगा, जो उनकी 
भावनाओं तथा संस्कृति को नष्ट कर दे। अतः मेरे विचार में, इस सदन में 
अनावश्यक तूफान खड़ा कर दिया गया है, और यह बिल्कुल अभीष्ट नहीं है, 
पर मुझे आशा है कि इन समस्याओं का अधिक अच्छे प्रकार से अध्ययन किया जायेगा। 


संविधान का मसौदा [573 


यदि संसद इन आदिमजातीय क्षेत्रों को देखने के लिये एक समिति नियुक्त कर 
दे, तो मैं इसे बहुत पसन्द करूंगा। शायद वे देखेंगे कि कुछ स्थानों पर वे इतने 
अधिक उन्‍नत हैं कि समस्त भारत को उनका अनुसरण करना चाहिये। उन क्षेत्रों 
में नर और नारी में कोई अन्तर नहीं है; स्त्री काम करती है, बाजार जाती है 
और सब प्रकार का व्यापार करती है और वह स्वतन्त्र है। मैदानों में स्त्री अब 
स्वतन्त्र होने लगी है, और अभी स्वतन्त्र नहीं हुई है। किन्तु कुछ पहाड़ी जिलों 
में स्त्री परिवार की प्रधान होती है. उसके हाथ में ही थैली होती है और वह 
पुरुषों के साथ खेतों में जाती है। वहां नर और नारियां किसी प्रकार के श्रम पर 
शर्म अनुभव नहीं करते। आसाम के मैदानों में कुछ लोग हैं, जिन्हें जमीन खोदने 
में शर्म आती है। किन्तु एक पहाड़ी में यह बात नहीं होती। क्या आप पहाड़ी 
लोगों पर इस प्रकार की संस्कृति थोप कर उनकी समता की भावना तथा श्रम-महत्व 
की भावना को नष्ट कर देना चाहते हैं? जो इस समय उनमें विद्यमान है। संस्कृति 
की बात क्‍यों करते हें? पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रकार की संस्कृति है, जो मैदानों 
की संस्कृति से कहीं अच्छी है। अत: आसाम की आदिमजातियों सम्बन्धी उप-समिति 
ने यह विनिश्चय किया है कि यह सबसे अच्छा उपाय है कि उन्हें अपनी संस्कृति 
के अनुसार और अपनी बुद्धि के अनुसार प्रगति करने दिया जाये और साथ ही 
समस्त भारत से एक सूत्रित होने दिया जाये। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: आप हमारे लोगों के विरुद्ध प्रचार क्‍यों करते 
क्या हम अपने गांवों में जमीन खोद कर मकान नहीं बनाते? आप हमारे लोगों 
निन्‍्दा क्‍यों करते हैं? 


*माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: उनमें से कई नहीं करते। मैं किसी 
निनन्‍्दा नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्यों को बता रहा हूं। सारा आसाम जानता हे 
आसाम के कुछ लोग जमीन नहीं खोदना चाहेंगे। 


अऔ+$ कई 


*थ्री कुलधर चालिहा: कृपया अपनी बात वापस लीजिये। 


“अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिसे वापस लेने 
की आवश्यकता हो। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह कहना उनके लिये सर्वथा उचित 
था। 


*माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकल्स रायः मैं किसी की निन्दा नहीं कर 
रहा। कुछ लोग मिट्टी नहीं खोदेंगे, क्योंकि उनमें बड़प्पन की भावना है। किन्तु 
पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। यह एक तथ्य है, जो 
समस्त आसाम में विदित है। मेरे अपने विभाग-लोक निर्माण विभाग-में हमारे यहां 
सड़क मिट्टी का काम होता है और हमें कुछ स्थानीय लोगों को वह काम करना 
सिखाना पड़ता है, और आसाम में मिट्टी उठाने तथा सड़कें बनाने के लिये श्रमिक 
बिहार और नवाखाली से मंगाने पड़ते हैं। मैं यह तथ्य बता रहा हूं। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: हां, माननीय मंत्री ने वहां हिन्दू श्रमिकों को हटा 
दिया है ओर नवाखाली के मुसलमानों को नियोजित कर लिया है। उनका यह ख्याल 
है कि हम मिट्टी नहीं खोद सकते। 
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*माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकल्स राय: यह बिल्कुल गलत बात हे। 


जब मैं संस्कृति की बात करता हू तो मेरा यह मतलब है। इन पहाड़ी लोगों 
के लिये श्रम एक सम्मान की बात है। सब नर और नारियों साथ काम करती 
हैं। ऊंची प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति जैसे राजा और मन्त्री भी दूसरे लोगों के समान 
ही कार्य करते हैं, जब कि यह सिद्धान्त भारत में सर्वत्र नहीं पाया जाता है और 
भारत को उस स्तर तक उठना होगा, जब वे यह अनुभव करें कि श्रम में सम्मान 
है। जब पहाड़ी लोगों में ऐसी संस्कृति है, तो उन्हें उसका विकास क्‍यों नहीं करने 
देते और अन्य सबके लिये छोटा सा आदर्श क्‍यों नहीं बनने देते-इससे समस्त 
भारत का भला होगा? 


अंत में, श्रीमान, मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता 
हूं। साथ ही बैठने से पूर्व मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये पहाड़ी लोग 
अनुभव करते हैं कि षष्ठ अनुसूची से ही उन पर बहुत नियंत्रण कर दिया गया 
है और वे जो कुछ चाहते थे, वह सब कुछ उन्हें नहीं मिला है। मेरे विचार में 
हममें से कई इस बात को समझते हैं। आसाम के माननीय मुख्य मन्त्री श्री बारदोलोई 
भी इसे समझते हैं। किन्तु परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम सब मान गये हैं, जिससे 
समझौता हो जाये और सब दलों में शान्ति हो जाये। अत: मैं नहीं समझता कि 
पहाड़ी क्षेत्रों को अत्यधिक मिला गया है। उनके विचारों के अनुसार उन्हें पर्याप्त 
नहीं मिला है, किन्तु साथ ही उन्हें आसाम के राज्यपाल के नियंत्रण में रख दिया 
गया है और इसी प्रकार उन्हें एकसूत्रित किया जायेगा। 


*थ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्त तथा बरार : जनरल): क्‍या, श्रीमान, मैं यह 
सुझाव दे सकता हूं कि इस अनुसूची के विषय में जो अत्यन्त मतभेद प्रकट किया 
गया है, उसे देखते हुए, इसका निश्चय किसी अधिक शुभ दिवस तक के लिये 
स्थगित कर दिया जाये? 


*अध्यक्ष: में डॉ. अम्बेडकर से कहूंगा कि वे उत्तर दें। मेरे विचार में अब 
इसे समाप्त ही कर देना अच्छा है। हम काफी बहस कर चुके हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः हम इस प्रश्न पर दो घण्टे बहस कर 
चुके हैं और मेरे विचार में यह बहस अधिकांशत: उन विषयों पर थी, जिनका 
इस अनुसूची से सचमुच कोई सम्बन्ध नहीं हैे। अब हमें अनुसूची पर ही बोलना 
चाहिये और जब तक किसी सदस्य को कोई नई बात कहनी न हो, हमें बहस 
जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। 


“अध्यक्ष: में आपसे उत्तर देने के लिये पहले ही कह चुका हूं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: में आपका बहुत कृतज्ञ हूं, श्रीमान। हमारे 
सामने दो संशोधन हैं और मेरा विचार है कि व्यापक वाद-विवाद का उत्तर देने 
से पहले मैं उन्हें निबया दूं। 


पहला संशोधन सं. 00 है, जो श्री चालिहा ने पेश किया है। इसके सम्बन्ध 
में मेरी समझ में नहीं आता कि यह कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (5) में कैसे 
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उपयुक्त है। उप-कण्डिका (5) में प्रादेशिक तथा जिला-परिषदों के क्षेत्राधिकार का 
ही उल्लेख है। उसका उन निदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो राज्यपाल या राज्य 
के विधान मण्डल द्वारा दिये जा सकते हैं। हम तो केवल एक जिला परिषद्‌ तथा 
प्रादेशिक परिषद्‌ का निर्माण ही कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई संशोधन 
पेश करना चाहते थे, तो उन्हें 88 क्‍क्त उपबन्ध पर उसे पेश करना चाहिये था। 
इस अनुसूची में ऐसी विषय-वस्तु हैं, जिससे जिला परिषद्‌ तथा प्रादेशिक परिषद्‌ 
का सम्बन्ध होगा। अतः मैं बिल्कुल यह समझने में असमर्थ हूं कि इस स्थान पर 
उस संशोधन की क्‍या उपयुक्तता हेै। 


संशोधन संख्या 257 के सम्बन्ध में, जिसके द्वारा माननीय सदस्य परिषद्‌ की 
सदस्यता को 5 तक सीमित रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि मेरे अपने संशोधन में लिखा है 'चौबीस से अधिक'। 

चौबीस अधिकतम हैं। तत्पश्चातू, यदि पन्द्रह से कम सदस्यों की परिषद्‌ बनाना 
आवश्यक हो, तो भी मेरा संशोधन काफी होना चाहिये। अतः मैं कहता हूं कि 
संशोधन संख्या 257 तो बिल्कुल अनावश्यक है। 


अब इन संशोधनों को समाप्त करने के पश्चात्‌ मैं इस व्यापक वाद-विवाद के 
प्रश्न पर आता हूं कि क्‍या आसाम में रहने वाली आदिमजातियों के प्रयोजन के 
लिये प्रादेशिक तथा जिला परिषदें होनी चाहियें। श्रीमान, इस मामले के विषय में 
मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहस में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने 
इस पष्ठ पुर के उपबन्धों का ठीक तरह अध्ययन नहीं किया। मुझे इस विषय 
में विश्वास है कि यदि उन्होंने इस अनुसूची का अध्ययन किया होता, तो वे ऐसा 
प्रश्न नहीं उठाते, जैसा कि उन्होंने उठाया है कि इन प्रादेशिक और जिला-परिषदों 
2 2009 करके हम कुछ जनता को पृथक्‌ कर रहे हैं। इससे कोई ऐसी बात 
न | 


अब आसाम में आदिमजातियों की स्थिति भारत के अन्य भागों की आदिमजातियों 
से कुछ भिन्‍न है। 


*थ्री ए.वी. ठककरः कृपया पहाड़ी आदिमजातियां कहिये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मुझे शब्दावली से कोई मतलब नहीं हे। 
इस समय मैं आसाम और अन्य क्षेत्रों के विषय में बोल रहा हूं। आसाम के अतिरिक्त 
अन्य क्षेत्रों में आदिमजातियां लगभग हिन्दू बन गई हैं। जिनके बीच में वे रहती 
हैं, उस जनता की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने लगभग अपना सा लिया हे। 
आसाम की आदिमजातियों के विषय में ऐसी बात नहीं है। उनकी जडें अब तक 
उनकी अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति में ही जमी हुई हेैं। उन्होंने मुख्यतः 
या अधिकांशत: हिन्दुओं के तरीकों या रहन-सहन को नहीं अपनाया है। उनकी 
दायभाग विधियां, उनकी विवाह सम्बन्धी विधियां, परिपाटियां आदि हिन्दुओं की 
विधियों आदि से बिल्कुल भिन्न हें। मेरे विचार में यही मुख्य अन्तर है, जिसके 
प्रभाव से हमने आसाम के लिये अन्य प्रदेशों में अपनाई गई योजना से भिन्‍न योजना 
रखी है। दूसरे शब्दों में आसाम की आदिमजातियों की स्थिति, चाहे कोई भी कारण 
हो, कुछ-कुछ वेसी ही है, जैसी संयुक्त राज्य में श्वेत निष्क्रमणार्थियों की तुलना 
में वहां के रेड इण्डियन आदिवासियों की है। अब रेड इण्डियनों के लिये संयुक्त 
राज्य ने क्या किया? जहां तक मुझे पता है, उन्होंने यही किया कि ऐसे सुरक्षित 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


क्षेत्र बना दिये, जहां रेड इण्डियन ही रहते थे। वे स्वयं एक गणराज्य हें। निस्संदेह 
संयुक्त राज्य की विधि के अनुसार वे अमरीका के नागरिक हैं। पर वह तो अमरीका 
के संविधान के प्रति नाममात्र की निष्ठा है। वास्तव में वे अलग, स्वतन्त्र लोग 
हैं। संयुक्त राज्यों ने यह सोचा कि उनकी विधियां और रहन-सहन, उनकी आदतें 
और जीवन प्रणालियां इतनी भिन्‍न थीं कि उन्हें एक ही बार में उन विधियों के 
अन्तर्गत लाना हानिकारक होगा, जो विधियां श्वेत लोगों द्वारा श्वेत लोगों के लिये 
तथा श्वेत सभ्यता के अभिप्राय से बनाई जाती हें। 


मैं मानता हूं कि हम प्रादेशिक और जिला परिषदों का निर्माण किसी हद तक 
उसी तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके को संयुक्त राज्यों ने रेड इण्डियनों के 
लिये अपनाया था। किन्तु मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने इस अनुसूची की 
आलोचना इस आधार पर की है कि हम प्रादेशिक और जिला परिषदें बना रहे 
हैं वे उन एकता के बन्धनों को समझ ही नहीं पाये, जो हमने इस संविधान में 
रखे हैं। अत: मैं ऐसे कुछ उपबन्धों का निर्देश करना चाहता हूं, जिससे कि इस 
पृथक्करण का निराकरण हो जाता हे। 


पहली बात तो हमने यह की है कि हमने यह उपबन्ध किया है कि आसाम 
सरकार का कार्यपालिका-क्षेत्राधकार आसाम के केवल अन-आदिमजातीय क्षेत्रों तक 
ही नहीं, वरन्‌ आदिमजातीय क्षेत्रों तक भी विस्तृत होगा, जिसका अर्थ यह है कि 
आसाम सरकार का कार्यपालिका-प्राधिकार ऐसे क्षेत्रों में भी प्रयुक्त होगा, जहां कि 
स्वायत्तशासी जिले हैं। जैसा कि आप देखेंगे, यह बात भारत-शासन-अधिनियम, 935 
के उपबन्धों की तुलना में बहुत सुधार है। उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 
कार्यपालिका दो श्रेणियों में विभाजित थी, एक तो प्रान्त की सरकार कहलाती थी 
और दूसरी कार्यपालिका, जहां तक आदिमजातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, स्वविवेकयुक्त 
राज्यपाल था। यह बात केवल आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों के विषय में ही नहीं 
थी, प्रत्युत अन्य क्षेत्रों के पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्रों पप भी लागू थी। उन क्षेत्रों में 
जो कार्यपालिका प्राधिकार था, वह प्रान्त की कार्यपालिका नहीं थी, वरन्‌ स्वविवेकयुक्त 
राज्यपाल था। हमने उस विभेद का अन्तर कर दिया है, जिससे कि सारा आदिमजातीय 
क्षेत्र, जिसमें स्वायत्तशासी जिले भी समाविष्ट हैं, अब प्रान्तीय सरकार के प्राधिकार 
के अन्तर्गत हैं। एक और वस्तु, जो एकता पैदा करने वाली है और जिस पर 
माननीय सदस्यों ने कोई ध्यान नहीं दिया है, यह हैः कि कुछ कृत्यों को छोड़कर, 
जैसे कि कुछ नियत क्षेत्रों में जेसे कि साहूकारा भूमि आदि के विषय में विधि-निर्माण, 
तथा कुछ न्यायपालिका सम्बन्धी कृत्यों को छोड़कर, जिनका प्रयोग ग्राम्य पंचायतें 
या प्रादेशिक परिषदें या जिला परिषदें करेंगी, संसद का प्राधिकार और आसाम विधान 
मण्डल का प्राधिकार प्रादेशिक परिषदों तथा जिला परिषदों पर गा त होता है। वे 
विधि-निर्माण के विषय में संसद के प्राधिकार से मुक्त नहीं हैं, नये संशोधन 
का यह उद्देश्य है कि वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क््षेत्राधिकार 
हे भी मुक्त नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि यह भी एकता उत्पन्न करने वाला प्रभाव 

| 


एकता उत्पन्न करने वाली एक और बात यह है: कि संसद द्वारा निर्मित विधियां 
और आसाम के विधान मण्डल निर्मित विधियां इन प्रादेशिक परिषदों तथा जिला 
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परिषदों पर स्वतः लागू हो जायेंगी, जब तक राज्यपाल यह न सोचे कि वे लागू 
नहीं होनी चाहिये। दूसरे शब्दों में यह सिद्ध करना राज्यपाल का कर्तव्य होगा कि 
आसाम के विधान-मण्डल या राज्यपाल द्वारा निर्मित विधि लागू क्‍यों न हो। साधारणत: 
स्थानीय विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधियां तथा संसद द्वारा निर्मित विधियां इन क्षेत्रों 
पर भी लागू होंगी। मैं कहता हूं कि यह एक और बात है, जिससे एक-सूत्रता 
उत्पन्न होगी। एक और भी एकताकारी प्रभाव है, जिसका निर्देश मुझे करना चाहिये। 
हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने प्रादेशिक परिषदें या जिला परिषदें बनाकर 
आदिमजातीय लोगों को जो राजनैतिक प्राधिकार या शक्ति दी है, वही एक प्रभाव-द्षेत्र 
है, जिस पर उनका अधिकार होगा। दूसरी ओर हमने यह उपबन्ध रखा है कि 
आदिमजातियों को, जिनके लिये प्रादेशिक परिषदें और जिला परिषदें बनाई गई हें 
आसाम के विधान मण्डल में भी और संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, 
जिससे आसाम के लिये विधियां बनाने में तथा समूचे भारत के लिये विधियां बनाने 
में भी उनका हाथ होगा। यदि वे इस प्रतिनिधित्व चक्र से, यदि मैं ऐसा कह सकूं, 
जिसका मैंने उल्लेख किया है, अर्थात्‌ आसाम के विधान-मण्डल में प्रतिनिधित्व तथा 
संसद में प्रतिनिधित्व, संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधियों के प्रवर्तन तथा आसाम 
विधान-मण्डल द्वारा निर्मित विधियों के प्रवर्तन से एकता उत्पन्न नहीं होगी, तो मैं 
जानना चाहता हूं कि प्रादेशिक परिषदों तथा जिला परिषदों को समस्त प्रान्त के 
राजनैतिक जीवन से सम्बद्ध बनाने के लिये हम और किस एकताकारी प्रभाव का 
उपबन्ध कर सकते हं। 


अतएव मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों 
का निर्माण करके हमने आसाम की जनता को दो पृथक्‌ भागों में-अर्थात्‌ आदिमजातीय 
तथा अन-आदिमजातीय-मैं बांट दिया है। इसके विपरीत, हमने प्रतिनिधित्व के बहुत 
से स्थान रखे हैं, जिनमें दोनों आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डाल 
सकते हैं, एक दूसरे से सम्पर्क बना सकते हैं और एक दूसरे से कुछ सीख सकते 
हैं। मुझे विश्वास है कि प्रादेशिक परिषदों तथा जिला परिषदों के उपबन्ध के विरुद्ध 
जो तर्क उपस्थित किये गये हैं, वे बिल्कुल भ्रम के आधार पर या इस अनुसूची 
में हम अन्य उपबन्धों को ठीक प्रकार न पढ़ने के कारण ही उपस्थित किये 
गये हैं। 


श्रीमान, मेरे मित्र श्री चालिहा ने अपना संशोधन पेश करते समय जो रुख अपनाया 
था, उस पर तथा मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी के रुख पर भी मुझे कुछ 
आश्चर्य सा हुआ। मैं अनुभव करता हूं कि वे अब एक संयुक्त तथा सुखी परिवार 
नहीं हैं। इसका क्‍या कारण है, यह है नहीं समझता, पर में कह सकता हूं कि 
जब ये संशोधन किये गये थे, तब वे श्री चालिहा की सहमति से किये गये थे, 
वे आसाम के मुख्य मन्त्री की सहमति से किये गये थे, और मेरे मित्र श्री निकल्स 
राय की सहमति से भी किये गये थे, जो इसमें सम्बद्ध मुख्य पक्ष हैं। मैं देखता 
हूं कि अब वे एक दूसरे की आलोचना ऐसे कारणों से कर रहे हैं, तो इस अनुसूची 
के बाहर हैं। इस मत भेद का, इस स्पष्ट मतभेद और विरोध का, जो उन्होंने 
एक-दूसरे के विरुद्ध प्रदर्शित किया है, मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, और 
इसीलिये मैं उस मामले में नहीं पड़ना चाहता, जिसे मैं शुद्धतः घरेलू कलह समझता हूं। 
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*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: क्‍या माननीय डॉ. अम्बेडकर को हम पर आरक्षेप 
करने का अधिकार हे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो 
यही कह रहा था, श्रीमान, कि यह एक घरेलू कलह है, जिसमें मैं नहीं पड़ूंगा। 
मेरा अपना ख्याल यह है कि हमने सर्वोत्तम उपबन्ध बना दिया है......... 


*थ्री कुलधर चालिहा: मुझे इस पर आपत्ति है सत्यनिष्ठा से अभिव्यक्त मत 
में डॉक्टर अम्बेडकर स्वार्थ का आरोप करते हें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं कोई स्वार्थ का आरोप नहीं कर रहा 
हूं। इस अनुसूची में जो भी परिवर्तन किये गये हैं, उनमें श्री चालिहा का भाग 
है। मैं चाहता हूं कि वे इससे इनकार करें। क्‍या वे इससे इनकार कर सकते हें? 


*थआ्री कुलधर चालिहाः हां, मैं इनकार करता हूं। मैंने श्री बारदोलोई को बता 
दिया था कि मैं कई बातों से सहमत नहीं हूं। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः उन्होंने श्री बारदोलोई के कानों में कह 
दिया होगा। उन्होंने मसौदा-समिति में इन परिवर्तनों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं 
कहा। मैंने उनसे हस्ताक्षर नहीं करवाये थे, जेसा कि मैं अन्य मामलों में करवाता 
था, क्‍योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई सदस्य अपनी बात से फिर जाये। किन्तु, मैं 
यह कह रहा था कि प्रादेशिक परिषदों तथा जिला-परिषदों को खास प्रयोजनों के 
लिये खास स्वायत्तता दी गई है और उसके साथ ही साथ उनका प्रान्त के जीवन 
और समस्त देश के जीवन के साथ सम्बन्ध भी कर दिया गया है। यदि वे इन 
परिस्थितियों से, जो एकसूत्रता लाने वाली होती है, आदिमजाति के लोगों का आसाम 
के तथा देश के शेष मेदानी लोगों से सम्बन्ध नहीं होता या एकता नहीं होती, 
तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का कारण कहीं अन्यत्र ढूंढ़ना होगा। मेरे मित्र श्री रोहिणी 
कुमार चौधरी ने कहा कि यदि आप प्रादेशिक परिषदें बनायेंगे, तो आदिमजातीय 
क्षेत्रों की हालत तिब्बत जैसी हो जायेगी या और किसी क्षेत्र के समान हो जायेगी। 
में नहीं जानता कि यह भविष्यवाणी केवल आदिमजातीय क्षेत्रों तक ही सीमित हे। 
मुझे भय है कि आसाम ही चला जा सकता है। उसके लिये हम संविधान में 
कोई उपबन्ध नहीं कर सकते, मुझे इस पर विश्वास हेै। 


*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): क्‍या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता 
हूं कि क्‍या वे जानते हैं कि ब्रिटिश अभिकर्ता अब भी आसाम-बर्मा सीमा पर 
काम कर रहे हैं और वे करेनों और बर्मियों की लड़ाई कराने के उत्तरदायी हें, 
और वे ही ब्रिटिश अभिकर्ता आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों में अब भी काम कर 
रहे हैं? अपने मित्र रेवरेण्ड निकलस राय की वकक्‍्तृता को सुनने के बाद मैं यह 
सोचता हूं कि वे आदिमजातीय क्षेत्रों को इसी लिये अलग रखना चाहते हैं, जिससे 
इन आदिमजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रभाव बना रहे। सरकार के सदस्य होने के नाते 
डॉ. अम्बेडकर इन आदिमजातीय क्षेत्रों के विषय में बहुत कुछ जानते हैं-और मुझे 
कुछ पता लगा है। 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं केवल यही बात कह सकता हूं कि 
ऐसे ढूंढुना सर्वथा सम्भव है, जिससे हम इस विदेशी प्रभाव को दूर कर 
सकते हैं। 


*अ्री बी, दासः मसोौदा-लेखन समिति......... 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मसौदा-लेखन समिति का इस विदेशी प्रभाव 
को हटाने से कोई सम्बन्ध है। यह किसी और निकाय का कृत्य है, किन्तु मैं 
अपने मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि इस विदेशी प्रभाव को हटाना कठिन 
नहीं होगा। 

*अध्यक्ष: में विविध संशोधनों पर मत लेता हूं। 

प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका () में 0 ]655 हशा एटा भात 0 
ग्राठाल गाक्षा 0णा9 प्रद्यएथ5! इन शब्दों के स्थान पर परत ग्राणाढ गधा फटाफ- 
0ए्ा प्रशा7८४७! ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची |। (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. 05 में कण्डिका 2 की 
उप-कण्डिका () में 0 गराणठ भा िशाज्-0पः 7रशाएश$! इन शब्दों के 
स्थान पर (जिन्हें रखने की प्रस्थापना है), ॥ण प्राण धक्षा गीला प्रश्ापलशड! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 

“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (2) को हटा दिया जाये।” 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 2 की उप-कण्डिका (7) के खण्ड (घ) के पश्चातू निम्न 
खण्ड जोड़ दिया जाये: 


(80) [06 छा एणी णी6९ एा गाशाएटा$ णी छपी (ए०णाटा।$.7 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन सूची (ग्रंथ 2) के संशोधन संख्या 3487 के निर्देश से कण्डिका 
2 की उप-कण्डिका (5) के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें; 


-9फ्र[०एण 0 इपतलीा कारलाणा$ 35 7939 926 शाला 099 ॥6 (0ए:॥07 0 0५9 ॥6 


हद ० 


7,2८9$]4/प्रा'€ ए[ ॥6 99. 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन संख्या 3493 में कण्डिका 2 की 
प्रस्थापित उप-कण्डिका (7क) के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें:- 


“॥#6 प्रिए0$ एि ॥6 (0एश॥० प्रात 5प्7-09/43279॥ 7 आ॥। 76 ूशटांडइटत 
एज कग 38 ॥6 482०7 ए ॥6 गंवा, 


हे कु 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: मेरे विचार में केवल ये ही संशोधन हैं। 

प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में कण्डिका 2 छठी अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


सशोधित रूप में कण्डिका 2 अनुसूची में जोड़ दी गई। 


कण्डिका 3 
*थ्री कुलधर चालिहाः: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं; 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन सं. 3494 के निर्देश से कण्डिका 
3 के स्थान पर निम्न कण्डिका रख दी जाये;- 


उ. वाह 0एथ्ाण ४9 ॥476 |495 भाव 762पर्वांणा$ क्षाव शा।पर ॥6 9्रांट 
(०पाल। राव २९९०॥  (०प्रालं।$ जाती 5परता 90728 35 6 8408 4,2254- 


4 ह9 


पा'€ 739 2[70700५८. 


[3. राज्यपाल विधियां और विनियम बनाये और जिला परिषद तथा प्रादेशिक 
परिषदों को ऐसी शक्तियां देगा, जो राज्य का विधान मण्डल अनुमोदित करे।] 


श्रीमान, आप कण्डिका 3 में देखेंगे कि प्रादेशिक और जिला परिषदों को ऐसी 
शक्तियां दे दी गई हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसमें लिखा 
है कि उन्हें रक्षित बनों के अतिरिक्त अन्य बनों के प्रबन्ध के विषय में, कृषि 
के प्रयोजन के लिये नहरों या जल-प्रवाह के प्रयोग के विषय में विधियां बनाने 
की शक्ति होगी। यदि चाहें तो वे आपको जल-प्रयोग से रोक सकते हैं। फिर उसमें 
यह विषय है “झूमकी प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों की स्थानान्‍्तरणशील कृषि की 
प्रथा का विनियमन।” मान लीजिये कि कुछ लोग पहाड़ियों में रहते हैं और उनके 
पास सम्पत्ति है; उनकी वैवाहिक और सामाजिक परिपाटियां भी हें। प्रादेशिक परिषदों 
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को हिन्दुओं की विवाह तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी विधियों को बदलने का अधिकार 
होगा। अतः विद्यमान खण्ड के स्थान पर मैंने निम्न शब्द रखे हैं: 


#]6 (00एलआातण' आ9 ॥476 |89$ क्षात 7/22प7907075 भाव शा।पर् 6 ॥)50९ 
(०णाला। काव २९९०॥॥  (7०प्रालं।$ जाती 5परा 90728 35 6 80908 4,2259- 
प्रा 7939 कृ][/0ए०८. 7 


वे बहुत संगत हैं और बहुत सुन्दर हैं और इससे राज्यपाल को शक्ति मिल 
जाती है। हां यह संशोधन संख्या 4 के कारण नरम पड़ गया है, जिसके अन्त 
में कहा गया है “इस कण्डिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल 
के समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे, प्रभावी न 
होगी।” साथ ही प्रादेशिक परिषदों को अन्त में विनियम बनाने की शक्ति दी गई 
है। यह केवल उसे नरम बनाने के लिये है। यदि उन्होंने उसे जोड़ना बुद्धिमानी 
समझा, तो फिर यह आडम्बर क्यों? मसौदा-लेखन समिति मेरे संशोधन को स्वीकार 
कर सकती थी। वे स्पष्ट क्‍यों नहीं कहते कि राज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार 
होगा। यह बात स्पष्ट करने के स्थान पर और यह कहने के स्थान पर कि राज्यपाल 
को अधिकार होगा, आप वह शक्ति दे देते हैं और फिर आप कहते हैं “इस 
कण्डिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखी जायेंगी 
और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे, प्रभावी न होंगी।” वास्तव में यह 
संशोधन वैसा ही है, जेसा कि मेरा है और इसलिये डॉ. अम्बेडकर को मेरा संशोधन 
स्वीकार कर लेना चाहिये थे, इसकी बजाय कि वे कुछ जोड़कर उसका असर 
कम करें और विधि-निर्माण का आडम्बर करें। मसौदा-लेखन समिति के संशोधन 
को स्वीकार करने की बजाय मेरा संशोधन स्वीकार करना अधिक अच्छा हे। 


*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः माननीय सदस्य ने मेरे लिये इसका प्रस्ताव 
कर दिया है। यदि आप ऐसा समझ लें कि वह पेश कर दिया गया है, तो इससे 
समय बच जायेगा। 


“अध्यक्ष: मैं मान लेता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव कर दिया हेै। 

“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्या मैं इसे औपचारिक रूप से पेश करूं? 
“अध्यक्ष: हां। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 3 की उप-कण्डिका (3) के पश्चात्‌ निम्न उप-कण्डिका जोड़ 
दी जाये: 


3) ७]॥॥ 98एछ5 7946 प्रावक्ष का5 9भ4शाव[ण) ४09 96 5फाओा[।26 ागजा।॥]॥ 
60॥6 (70ए॥0/ व प्रात 355९6 00 99 ॥गगा ४9 3ए6 ॥0 शल्लि, 7 


[(3) इस कण्डिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के समक्ष 
रखी जायेंगी और जब तक वह उनको अनुमति न दे, दे प्रभावी न होंगी।] 


(संशोधन संख्या 258 पेश नहीं किया गया।) 
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*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची |। (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. 4 में कण्डिका 3 की 
उप-कण्डिका (3) के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


3) थ७॥ ]9एछ5 ॥446 प्रावेक्ष गा5$ छ9थवबशाव[णओ $09 96 5प्रांआ॥26 0 ॥6 
(70शदगाणतः ए्ञत0० आधी [जात 9]406 ॥07 9९0०7 ॥6 62$]4प्रा'८ 
णएी ॥॥6 छाक्वाट भाव प्रात 38९26 00 99 ॥6 7.6९5$8]4प7/९ थातवे 38- 
5९0 640 96 06 (0एलातः इपटा ]9छ5$ शी ॥4ए6 व0 टॉटिट॑, 7 


[(3) इस कण्डिका के अधीन बनाई गई सब विधियां राज्यपाल को पेश की 
जायेंगी, जो उन्हें राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष पेश करेगा और 
जब तक विधान-मण्डल सहमत न हो और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत न 
हो, तब तक वे विधियां प्रभावी नहीं होंगी।] 


श्रीमान, मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि केवल यही पर्याप्त नहीं होना चाहिये 
कि विधियों पर राज्यपाल की स्वीकृति मिल जाये, किन्तु राज्यपाल को चाहिये कि 
वह उन सब विधियों को विधान मण्डल के समक्ष यथासम्भव शीघ्र पेश करे और 
जब तक विधान मण्डल सहमत न हो जाये या जब तक राज्यपाल ऐसी विधि 
पर अनुमति न दे दे, तब तक वह विधि लागू नहीं होगी। मेरा निवेदन है, श्रीमान, 
इस परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। विधान मण्डल में ऐसे सदस्य 
हैं, जो आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार बहुत से आदिमजातीय 
सदस्यों और सदन के समर्थन से कृत्य करेगी, और इसलिये जब तक इस पर 
सरकार के मुख्य बहुमत दल की स्वीकृति न मिल जाये, तब उसे विधि के रूप 
में लागू न किया जाये। चाहे किसी विधि का उस क्षेत्र के लोगों से विशेष सम्बन्ध 
हो, जिस क्षेत्र की जिला-परिषद्‌ ने उस विधि को पारित किया है, चाहे उस क््षेत्र 
के लोगों से उसका सम्बन्ध हो, पर उसका सम्बन्ध पड़ौस के दूसरे क्षेत्रों के लोगों 
से भी निस्सन्देह हो सकता है, अत: उसे समस्त प्रान्तीय विधान मण्डल के समक्ष 
रखा जाना चाहिये और जिला-परिषद्‌ के ही समक्ष नहीं रखा जाना चाहिये। अतएव 
जो भी विधि जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा पारित की जाये, वह प्रान्त 
के मुख्य विधान-मण्डल में जानी चाहिये और यदि प्रान्त का विधान मण्डल सहमत 
हो जाये, तब ही उसे राज्यपाल के पास भेजने का प्रश्न उठाना चाहिये, और यदि 
राज्यपाल अपनी अनुमति दे दे, तो वह विधि लागू हो जानी चाहिये। मुझे आशा 
है कि यह संशोधन डॉ. अम्बेडकर को स्वीकार्य होना चाहिये। 


*अध्यक्ष: श्री कुलाधर चालिहा ने संशोधन संख्या 260 की सूचना दी है, जो 
संशोधन सं. 259 जैसा ही हे; उसे पेश करना आवश्यक नहीं है। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): संशोधन सं. 95। यह 
भाषा सम्बन्धी संशोधन है। मैंने इस संशोधन का उद्देश्य पंचम अनुसूची के सम्बन्ध 
में स्पष्ट किया है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मसौदा-लेखन समिति उस पर 
विचार करे। 


संविधान का मसौदा [583 


“श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं; 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. 4 में कण्डिका 3 की 
प्रस्थापित उप-कण्डिका (3) में “राज्यपाल! शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति! शब्द 
रख दिया जाये।” 


श्रीमान, मेरा यह मत है कि यदि राज्यपाल को यह देखभाल की या 
जिला-परिषदों द्वारा पारित विधियों को रोकने की शक्ति दी जाती है, तो संघर्ष अवश्य 
होगा। इससे प्रान्‍्तीय सरकार और जिला तथा प्रादेशिक परिषदों के बीच कटुता और 
दुर्भावना उत्पन्न हो जायेगी। इससे प्रान्तीय स्वायत्तता से टक्कर होगी। अतएव प्रान्तीय 
सरकारों की रक्षा के लिये, प्रान्तीय प्राधिकारियों के हाथों को मजबूत बनाने के 
लिये यह अपेक्षित है कि इस शक्ति को राष्ट्रपति के हाथ में रखा जाये। में वास्तव 
में यह चाहता हूं कि केन्द्र में आसाम की आदिमजातियों का भारसाधक एक अलग 
मन्त्रिद. होना चाहिये, जिसमें अनुसूची की कण्डिका 9 में नत्थी सारिका के भाग 
। तथा 2 दोनों आ जायें। मेरा यह मत है कि यह इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि 
इसे राज्यपाल के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिये। ऐसा करना जोखिम की बात हे। 
यदि किसी कारण राज्यपाल इस कण्डिका के अधीन अपने कृत्यों को नहीं कर 
पाता है, तो सारे देश का हित संकट में पड़ जायेगा। मुझे यह भी भय है कि 
राज्यपाल अपने कृत्यों को समुचित रूप से शायद पूरा न कर सके, क्योंकि संसदीय 
2 कर तथा संकीर्ण प्रान्तवाद के विचार उसके मार्ग को अवरुद्ध बना सकते 
| 

एक और भी कारण है, जिससे मैं इस शक्ति को राज्यपाल के हाथ में देने 
के विरुद्ध हूं। मैं सदन में अल्पमत वालों में हूं। मैं अपने अल्पमत का एकमात्र 
सदस्य हूं। मैं राजनैतिक संकेन्द्रण में विश्वास करता हूं। मेरा यह मत है, मुझे अपने 
मत में विश्वास है कि विकेन्द्रीकरण वर्गगीन समाज का एक लक्षण है। वह केवल 
वर्गहीन समाज में ही सफल हो सकता है, जहां राजनैतिक हिंसा समाप्त हो गई 
है तथा स्वयं राज्य भी क्षीण हो गया है। कल इस सदन के प्रांगण में दिये गये 
इस सुझाव का मैं प्रबल खण्डन करता हूं कि भारत सरकार की वेदेशिक मामलों 
में व्यस्तता के कारण, भारत सरकार की विदेशी राज्यों की समस्या में व्यस्तता के 
कारण, केन्द्र अधिक उत्तरदायित्व लेने के अयोग्य है। हमने यह राजनैतिक विकेन्द्रण 
की योजना मुस्लिम लीग को प्रसन्‍न करने के लिये, राजाओं को प्रसन्‍न करने के 
लिये, स्वीकार की थी। यह हमारी असावधानी थी, यह हमारी ओर से महान 
कर्तव्योपेक्षा का कार्य था कि हमने एकदम उस शासन-व्यवस्था को नहीं अपनाया, 
जिसके लिये हम वचनबद्ध थे, जो अस्मरणीय काल से भारत में सब शासनों का 
समानाधार रहा है। मेरा आशय एकात्मक शासन-व्यवस्था से हे। मैं अपने संशोधन 
को सदन के विचारार्थ पेश करता हूं। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, क्‍या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं नहीं समझता 
कि इसमें वाद-विवाद की कोई बात हेै। 
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“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान्‌, अपने मित्र श्री चालिहा के संशोधन 
सं. 3 के विषय में मैं सचमुच समझ नहीं पाया कि उसका आशय क्‍या हे। 
उसमें लिखा है कि: 


>पश6 ए0एथाण शत] ॥476 ]895 क्षात ॥62फ9राणा$ क्रावे शाप 6 गाए 
(०प्रालं। राव रठशाणाओं ए०्पाली$ जाती पा छ0ज़टा5 38 ॥6 996 
स्‍.29$8]4प्रा€ ॥939 क्ूएा0ए८ट. 7? 


में नहीं समझता कि इसका क्‍या आशय हे। अतः में यह कहने में असमर्थ 
हूं कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। 


मेरे संशोधन और मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी के संशोधन में 
कुछ विशेष अन्तर नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि मेरे माननीय मित्र यह 
बात नहीं समझ पाये हें कि “राज्यपाल” शब्द का क्‍या अर्थ है। वे कहते हैं कि 
विधियां आसाम के विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित होंगी। मेरे संशोधन के अनुसार 
वे विधियां आसाम के मन्त्रिम्डल की मन्त्रणा पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत होंगी, 
क्योंकि इस समस्त योजना में हम लोग 4 ग्रांड तं5टल०ांणा! इन (स्वविवेक सम्बन्धी) 
शब्दों को हटा रहे हैं। जहां भी राज्यपाल शब्द आता है, वहां उसका अर्थ हे 
*मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर कार्य करता हुआ राज्यपाल! मैं उनसे पूछना चाहता 
हूं कि क्‍या वे सचमुच यह समझते हैं कि मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर चलकर 
राज्यपाल द्वारा किसी विधि का अनुमोदन करने में तथा आसाम के विधान मण्डल 
द्वारा ही उसका अनुमोदन होने में कोई गम्भीर अन्तर है। मेरे विचार में मेरी योजना 
मूल योजना से कहीं अधिक संगत है कि आदिमजातीय लोगों को संविधान-दत्त कुछ 
अन्तर्विष्ट अधिकार होने चाहियें कि वे कुछ विषयों पर विधियां बना सकें। ऐसी 
अवस्था में मेरी कण्डिका (3) इस योजना से कहीं अधिक संगत है और आसाम 
मन्त्रिमण्डल को उससे कुछ शक्ति मिल जाती है कि वह राज्यपाल को यह मन्त्रणा 
दे सकता है कि वह किसी विधि को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। विधान-मण्डल 
का हस्तक्षेप बिल्कुल अनावश्यक हे। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: यदि मैं माननीय डॉ. अम्बेडकर की बात को 
ठीक समझा हूं, तो में अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूंगा। मेशा मतलब 
यह है कि यदि राज्यपाल को ममन्त्रिमण्डल मन्त्रणा देगा, और मन्त्रिमण्डल विधान 
मण्डल का मत लेगा, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मन्त्रिमण्डल की 
मन्त्रणा का यह अर्थ है कि मन्त्रिण्डल तब तक ऐसा कोई कोर्य नहीं करेगा, 
जब तक कि सदन को उस पर विचार करने का अवसर न मिला हो, तो मेरे 
विचार में यही बात मैं चाहता हूं और यही बात डॉ. अम्बेडकर चाहते हैं। ऐसी 
स्थिति में मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: मेरे विचार में मैंने जितना कहा है, वे 
उससे अधिक समझ रहे हें। में उन्हें यह आश्वासन तो नहीं दे सकता। 


“अध्यक्ष: में संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


संविधान का मसौदा [585 


“कि संशोधन-सूची (ग्रंथ 2) के संशोधन सं. 3494 के निदेश से कण्डिका 
3 के स्थान पर निम्न कण्डिका रख दी जाये: 


४3, वाल 00एछातण' आव। ॥476 8ए98 क्षाव 7220]40075 04 शा।प्रऑ 6 
गष्यांल एग्राली राव रशांणातं (ए०णालोी5$ जाती आप छ90जग्रटा$ 35 
6 98906 6छ84प्राट 799 क्ए/0०ए८. 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. ॥4 में कण्डिका 3 की 
उप-कण्डिका (3) के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


3) ७॥ ]9ए5 ॥446 प्रावक्ष गा5$ छ9थबशाव[ए) $09 96 5प्रांआ7९26 (0 6 
(70एलाआत' शञा०0 आग [ताज़ा 9426 रशा 0९0०6 ॥6 6९89प्र८ 
ण ॥॥6 8968 भाव प्राग 3९०९९ 00 99 ॥6 6९$8]4/प्राट भाव 355९॥९व९ 
00 99 ॥6 (00एछाण' छाती ]9फए5 जीत ॥98ए6 70 रव्लि, 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. 4 में कण्डिका 3 की 
प्रस्थापित नई उप-कण्डिका (3) में “राज्यपाल” शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति! 
शब्द रख दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कण्डिका 3 की उप-कण्डिका (2) के पश्चात्‌ निम्न उप-कण्डिका जोड़ 
दी जाये: 


3) ७] ३एछ5 7946 प्रावक्ष 5 9भ4९/4॥ ४09 96 5फाओा[।|26 ागजा।॥ 
00 6 (0एलाआ0ण, भाव प्रा 355९॥९०१ 00 ७9५ | 809 98५ए6 ॥0 
लल्लि. 2 


[(3) इस कण्डिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के समक्ष 
रखी जायेंगी और जब तक वह उनको अनुमति न दे दे, प्रभावी न 
होंगी।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 

“कि संशोधित रूप में कण्डिका 3 अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


संशोधित रूप में कण्डिका 3 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
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कण्डिका 4 


*थ्री कुलधर चालिहा: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 4 के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


“4. 


[4. 


एल (00शलाणः ॥ीव। ८णाशॉपार ०0प्रा$ ज्ञात छप्रटा 902०8 3858 ॥6 
॥47 96९॥ एाक्‌्शः' भाव का ॥रग॑ताए ॥एणं]7शा4$ क्षाव "णाशि।ा९2 
्रकंलंब 90ग्रणा5 ॥6 आ9। क्‍00ए़ 35 ॥6॥]9 35 05॥0|6 ॥6 (यायां- 
]9| भाव (जज 270००वफ7/6 (09१65 ए पातवा॥, भाव 6 जसाशा ए०ग्परा 
णएा 4554 ४4 लाटा56 ॥। ॥6 कृूएाणआभर ए0०ग्रढ5 ८णालिाल्व 
णा 99 ]9एछ. 


राज्यपाल न्यायालयों का निर्माण करेगा, जिनमें ऐसी शक्तियां होंगी, जो 
वह उचित समझें और नियुक्तियां करने में तथा न्याय शक्तियां प्रदान 
करने में वह यथासम्भव भारत की आपराधिक और व्यवहार प्रक्रियाओं 
का अनुसरण करेगा, और आसाम का उच्च न्यायालय उन सब उचित 
शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो उसे विधि द्वारा प्रदान की जायेंगी।] 


श्रीमान, कण्डिका 4 से स्वायत्तशासी प्रदेशों की प्रादेशिक परिषदों को निम्नलिखित 
शक्तियां प्राप्त होंगी: 


() 


(2) 


वगुशल 7२९१णा॥ (0०प्रालं] 007 था 3पराणाणा0प5 ॥€शांणा गा 70596९ 
९३६४ जाता इप्रटा बल्शंणा भाव गाल फंड एण्रालों 0 का 
कपाणाणा0प5 तव॒ंग्रांल ॥ 7659०९ णए भ०३5$ जातगरा। ॥6 तंह्रांद णीलशः 
गरशा ॥056 शांसा भार प्रावक्ष ॥6 बपगाठतााए एी ॥6 रिव्शांगाओं 
(०0पालां।5, व भाए, जाता! 6 तंडांल ॥43ए7 एगाशाॉप्राल शं92९ 
९0०प्राला$ 0 ९८0प्रा$ 0 हल एबं ण 5प्रॉ5 भाव॑ 28525 णीलश' का 
70$6 00 शाला 6 छञाठशंडरणा$ एण 5प्7-भवगष्टाव[ए0 () एण 9गब्शाव[एंी 
5 ण कांड 8लाल्व6 गए07 ० ॥056 धांशाए 0प्रा ण ॥9५ ]99 7942 
परावल >गगशाव[) 3 एण पां5$ 8टारतवा6०, 00 ॥6 रछूटीपशंणा ०ए भा 
९0प्र7 का ॥6 9902०, भाव 7439 ॥[7०ाग $प्रॉ४06 छश$505$ ० 5पटा 
९0पर]5, 64 739 350 ॥[79णाा 5प्रण) णी०टा$ 35 7497 96 ॥९९८25597'9 
कि वी बगांगरे॥ञावाण] एण ॥6 895४ 74346 प्रावश् एगवशाओ[एं 3 रण 
ग्रां$ 80९१76. 


ताज़ाग्रशधावार भाजशंश का धाी5$ एणञॉपाणा ॥6 रिव्यांणाओं 
(0प्रालं। 0 का 3प्राणाणा0प्र5 ॥हषशाणा त' भाए (0पा ०णाशपाटव वा 
गांड छ3लाबरा 99 6 िव्छाणाओं (०फालं] 9, मी का 7९89०९८ ० था 
भा९३ जाग का बपराणाणा0प्रड तंडशाएं रक्षा 8 ॥0 २९शांणा॥ं (0०प्राणं, 
व6 जांंडराल (एण्णाला] 0णए छपला वरंचााएं, 0 भाए ०0प्रा ०णात्रापराटत 
का धीं5 9था्था 96 हाल ात्रांठ (०णाठ।, जीभ) >लटा52 ॥6 90ए2ट5 
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ण 4 (० एण 397०३ ॥ 76259९९० ए थी 5प्रॉ5 ॥0 ०४5०४ 7ठफऋलटा 
6 छथका65 थ॥ एाी जाणा 722णाए 00 इलाल्वा6त 076६5 जाता 
5पटी क्‍ल्शाणा णा ॥०9, 35 6 ९४४९८ 74397 92९, 06० शव 7052 
0 ज़ांता ॥6 कञाएशंशंगा$ एण इफे-छगवक्‍शाकूओं (() ण छ्ाबशानएं) 5 
ण 5 820०076 399, भाव ॥70 णीश' (0फ7 श ॥6 896 8॥4॥] 
]93ए९ 27९०8 [प्रांडवालाणा 0एशा' इप्रता $प्री$5 0णा 28525 काव॑ ॥6 
56८ांडझ्रंणा ए छपतली रठ्शांणान ण जाए (ला णए एणग्क्‍ा आधा 0९ 
ग9 7 


[() स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों 
के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले के भीतर 
की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हो, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों से उस जिले 
के भीतर के अन्य क्षेत्रों के बारे में ऐसे व्यवहारवादों और मामलों के 
परीक्षण के लिये, जिनके सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित 
आदिम जातियों के ही हैं तथा जो उन व्यवहार वादों से भिन्न हैं, जिन्हें 
इस अनुसूची की कण्डिका 5 की उप-कण्डिका | के उपबन्ध लागू 
होते हैं, उस राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जन कर के ग्राम-परिषद्‌ 
या न्यायालय गठित कर सकेगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसे 
ग्राम-परिषदों के सदस्य अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी 
नियुक्त कर सकेगी, जो अनुसूची की कण्डिका 3 के अधीन बनाई हुई 
विधियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों। 


(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक अथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई 
न्यायालय अथवा यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र 
के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो, तो ऐसे जिले को जिला-परिषद्‌ 
अथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा उसलिये गठित कोई न्यायालय इस 
अनुसूची की कण्डिका 5 की उप-कण्डिका | के उपबन्ध जिन व्यवहार 
वादों और मामलों को लागू होते ही उनको छोड़कर यथास्थिति ऐसे प्रदेश 
अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त व्यवहार वादों और मामलों में, जिनमें 
सारे पक्ष अनुसूचित आदिमजातियों के हों, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां 
प्रयोग में लायेगा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर 
किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार 
न होगा।] 


क्या आप इस उपबन्ध की असंभवता को समझते हैं कि उच्च न्यायालय 
या जिला न्यायालय का भी  क्षेत्राधिकार जिला परिषदों तथा प्रादेशिक 
परिषदों पर विस्तृत नहीं होगा? अतएव मैंने अपना संशोधन भेजा है। मैं देखता 
हूं कि उन्होंने 79 तथा 20 में वही बात नरम भाषा में रख दी हे। 


588 ] भारतीय संविधान सभा [6 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री कुलधर चालिहा] 


9 में उन्होंने कहा है कि “छ>ट्का ग6 पम्ांशी (0पा भाव 6 $फ्राशा6 
(00प7 आती] ॥98ए९ प्रांइक्ंलांणा 0 उपतला इप्रॉ5 0 ०४४८5.” 20 में उन्होंने 
कहा 


“पु॥6 छमाशा (0०फ्रा ण 355भ7 शव 43ए6 भाव शाटांडड छप्ला [प्राइवंलाणा 
0०एल' 6 58प्रॉ$ क्राव 28565 00 जाला ॥6 छाएशंड्र0णा5$ एु 5प्रा-0भ9 (2) रण 
गरां5$ 9973. 39]५9 35 6 (0एछा0णः ॥439 0 वा6 00 6 छ99 णक्‍& 
89०2८टांफि.? 


किन्तु यहां जिला न्यायालय को उस स्वाभाविक क्षषेत्राधिकार से वंचित कर दिया 
गया है, जो उसे मिलना चाहिये था। अत: डॉ. अम्बेडकर के संशोधनों के बावजूद 
उसमें अधिक सुधार नहीं होता। उससे साधारण न्यायालय अपने समुचित क्षेत्राधिकार 
से वंचित हो जाते हैं। आपने उसे अपमार्जित कर दिया है। आपने उच्च न्यायालय 
तथा उच्चतम न्यायालय का ही निर्देश किया है तथा जिला न्यायालय का नाम काट 
दिया है। शायद वे निर्माण बहुत सामान्य होंगे और कारण नही होंगे, पर फिर भी 
वे उच्च न्यायालय के पास जायेंगे। जिला न्यायालय को क्‍यों नहीं? जिला न्यायालय 
देश की विधियों से सुपरिचित होंगे और मेरे विचार में उनका उल्लेख होना चाहिये 
था। अतएवं मेरा संशोधन मसौदा-समिति के संशोधन से कहीं अधिक अच्छा हे। 
शायद वे जल्दी में है और इन अनुसूचियों को भागदौड़ में पारित कर रहे हें। 
यदि आप समूची अनुसूची ची को शीकघ्रता में पारित कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपने 
आसामी लोगों की अपेक्षा कर दी है। आपने उनके विषय में कभी नहीं सोचा 
और वहां के जिला न्यायाधीश के न्यायालय की अवहेलना कर दी और आप उच्च 
न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय पर पहुंच गये। अतएवं मैं सदन से अनुरोध करता 
हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () में “० ॥08० भांग्रा।8 0पा र्णा क्षाए 
]9ए ॥46९८ प्रात छग4श्ाबण 3 एण हां5$ छलाल्वपढ! ये शब्द तथा अंक हटा 
दिये जायें।” 

ये अनावश्यक हें। 

श्रीमान, में यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (2) में '॥9॥ ॥9ए० 307०० |एा50९- 
वणा 0एल' इप्ला $इप्लॉ$5 णा 285९5 क्ात ॥6 96टांग्रणा रण छपती रिव्शाणावं 0 
छांग्रायंज 0०0प्राल] ० 0००एा 29] ७८ ॥79' इन शब्दों के स्थान पर झूव्का 
व6 सरांशी (0पा भाव 8फ.ाशा6€ (0पफ्रा आता] ॥43ए6 [परांडकंलाणा 0शल परी 
5प्र5 0 ०४६८४.” ये शब्द रख दिये जायें।” 


श्रीमान, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (2) के पश्चात्‌ निम्न उप-कण्डिका जोड़ दी जाये: 


(3) वाल ज्लाशा एएफा एा 358थ7 #97 ॥3ए९ भाव ूशटांइट इपटी 
प्रांडवंंलांणा 0एथा 6 5प्रॉ5 भाव ०852४ 00 ज़रांता प6 छञाठरंआंणा$ 0 
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5पफ्र-छ्वशाब[ओं (2) ण क्रा5$ छ१ग्शाग ॥[0/9, 38 6 (00एथात 


9 99 


]389 ॥07 6 00 6 99 एव ऋए९्टाफि, 


[(3) इस कण्डिका की उप-कण्डिका (2) के उपबन्ध जिन व्यवहार वादों 
ओर मामलों पर लागू होते हैं, उन पर आसाम का उच्चतम न्यायालय 
ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा, जेसा कि समय-समय पर 
राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे।] 


इस संशोधन से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। पहले कण्डिका 4 की 
उप-कण्डिका (2) के अधीन जिला न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होता। अब 
हमने यह उपबन्ध कर दिया है कि उनकी अपील उच्च न्यायालय तथा उच्चतम 
न्यायालय में जा सकेगी, जो एक महत्वपूर्ण उपबन्ध था। 


*श्री रोहिणी कुमार चौधरी: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रंथ 2) के संशोधन संख्या 3496 में षष्ठ अनुसूची की 
कण्डिका 4 की उप-कण्डिका के प्रस्थापित परन्तुक में..... ” 


“अध्यक्ष: किन्तु, श्री चौधरी, संशोधन सं. 3496 तो एक परन्तुक जोड़ने के 
विषय में था और वह संशोधन पेश नहीं किया गया है और इसलिये यह उपबन्ध 


आता ही नहीं। अत: आपके संशोधन के लिये कोई स्थान नहीं है। यह तो ऐसे 
संशोधन पर संशोधन है, जो पेश ही नहीं किया गया हे। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: किन्तु ऐसे संशोधन पहले हुए हैं। 

“अध्यक्ष; पर अब आप इसे कहां रखेंगे? स्वतन्त्र रूप से? 

*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: फिर, क्‍या मैं उस पर सामान्य रूप से बोल 
सकता हूं? 


*अध्यक्ष: हां, मैं संशोधनों को समाप्त कर लूं, तभी आप बोल सकते हैं। फिर 
श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का संशोधन सं. 97 है। पर वह रचना सम्बन्धी संशोधन 
है। फिर एक संशोधन की ब्रजेश्वर प्रसाद के नाम में सं. 98 हे। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं इस संशोधन को किसी टिप्पणी के बिना 
ही पेश करता हूं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“किसी सूची | (सप्तम सप्ताह) के संशोधन सं. 20 में कण्डिका 4 की 
प्रस्थापित नई उप-कण्डिका (3) के स्थान पर निम्न रख दी जाये:-- 


3) वाह ज्ाशा एप एा 25547 $॥9]] ॥38ए6 2१ टाएां52 
पा [प्रांइवीलाणा 0शला प्रीढ 5प्रॉ$5 भाव ०३४९४ 00 जा़ांदा 
6 शिर्रशंद्रणा$ ए 5फ-एगग्शानओ (2) एण पा5$ 9थभ१९9 20709 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 
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[(3) जिन वादों और मामलों पर इस कण्डिका की उप-कण्डिका (2) 
के उपबन्ध लागू होते हैं, उन पर आसाम के उच्च न्यायालय को ऐसा 
क्षेत्राधकार होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, जैसा कि राष्ट्रपति 
समय-समय पर घोषित करे तथा निर्धारित करे।] 


*अध्यक्ष: मेरे ख्याल में ये ही संशोधन हैं। नहीं, एक और है, श्री साहू का 
सं. 26 है। 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि......... 


“अध्यक्ष: किन्तु आपका संशोधन डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं. 
]9 के पश्चात्‌ अब नहीं आता, क्योंकि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में यह कहा 
गया है कि “ड॥4 ॥8४८ बए0०96 [णांडइवंलांणा 0एल' इप्टा 5परां5 ४८.” इन शब्दों 
के स्‍थान पर “व्वफछा ह6 पम़ांशा 00प्ा भाव हाल $फ्राशार 0०प्ा शा 
॥9एटुंप्रांइग्लांणा 0एथ डप्रता 5परॉं5 0 ०४5८४.” ये शब्द रख दिये जायें। 


*थ्री लक्ष्मीनारायण साहू: फिर मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करता। 
“अध्यक्ष; फिर, आप अब बोल सकते हें, श्री चोधरी। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरीः श्रीमान, पहाड़ियों में न्याय प्रशासन की वर्तमान 
स्थिति यह है। व्यवहार वादों में पहले अन्तिम अपीलीय प्राधिकारी राज्यपाल होता 
था। उपायुक्त को तथा सहायक उपायुक्त को ही मूल्य तक के व्यवहार वादों पर 
विचार करने का क्षेत्राधिकार था। जहां तक आपराधिक वादों का सम्बन्ध है, उपायुक्त 
तथा सहायक उपायुक्त जो दण्ड देना चाहते, दे सकते थे। हां, उच्च न्यायालय उसका 
पुनरीक्षण कर सकता था। किन्तु जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, प्रान्त के उच्च 
न्यायालय को हस्तक्षेप करने का जरा भी क्षेत्राधिकार नहीं है। 


अब मैं डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में एक और बात 
कहना चाहता हूं। जहां भी अन-आदिमजातियों तथा आदिमजातियों के बीच व्यवहार 
वाद हो, जिसमें जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो, क्‍या वहां न्यायालयों को पूरा 
क्षेत्राधकार होगा या उसके लिये कोई और प्रक्रिया होगी। कण्डिका 4 की 
उप-कण्डिका (2) में लिखा हैः 


“ (2) ०णज्ातवराभावाए भाशाए का 5 (णाशरपाणा ॥6२90॥4 (पाली 
प0 था 3रपाणाणा0प्रड 7620 0० क्राए 20प्रा ८णाशाॉपाटव ॥॥ 5 02009 09 6 
रिव्श्ाणाओं (0०प्राल] ०, व की 76596९०  ए भाए ॥९१ एशांगिात था 3प्राणाणा075 
9ंच76 गठार 5 ॥0 रिव्शांणावं (0फाल, ॥6 799 (_0प्राल] 0 छप्रटा त॥770 
0० भाए ०0फरा ०णाशापाल्व का कांड छात्रा 99 ॥6 छाए एग््रालं, ॥॥9॥ 
रलाटांइ6 ॥6 90728 एज 4 (९0० एण 497९9 ४ ॥ 7९59९८ 0 व 5प्रा5 १0 ०८७8४2८5$ 
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ए7०ए९शा ॥6 ए9क65 था। ण जाणा 76णा89 00 इटा०१764 0065 जाता पा 
॥€शांणा 0 2९४३, 38 6 28586 789 922, शा गक्षा ॥056 00 शांएणी ॥॥6 
एाठ्ंड्ंणा$ एु 5प्र7-0443श९/9॥ () ण एगवशाथूओ 3 ए 5 82८0९०१7]6 ॥[]9, 
भाव ॥0 0ील' (70प्रा का ॥6 846... 


[(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ अथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई 
न्यायालय अथवा यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत किसी क्षेत्र 
के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो, तो ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ 
अथवा उस जिला परिषद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई न्यायालय इस 
अनुसूची की कण्डिका 5 की उप-कण्डिका () के उपबन्ध जिन 
व्यवहार वादों और मामलों को लागू होते ही उनको छोड़कर यथास्थिति 
ऐसे प्रदेश अथवा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त व्यवहार वादों और मामलों 
में, जिनमें सारे पक्ष अनुसूचित आदिमजातियों के हों, अपीलीय न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लायेगा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम-न्यायालय 
को छोड़कर किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे व्यवहार वादों अथवा मामलों 
में क्षेत्राधकार न होगा।] 


बाद के अंश में संशोधन करने की प्रस्थापना है। किन्तु मैं इन शब्दों पर बल 
देना चाहता हूं फ#एल्ला एथक्ााएं९8 थी। ् जाणा एलगाड़ 00 06 इलावतप०१ ॥7796४?। 
मान लीजिये, कोई ऐसा मामला है जिसमें एक पक्ष अन-आदिमजातीय है, फिर 
कण्डिका 4 में और डॉ. अम्बेडकर के संशोधन के अन्तर्गत क्‍या उपबन्ध बनाया 
गया है? मैं तो यही जानना चाहता हूं। दुर्भाग्य से, इस समय जब कि मैं इस 
प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, मैं डॉ. अम्बेडकर के ध्यान को आकृष्ट नहीं कर सकता। 
जब आदिमजातीय और अन-आदिमजातीय व्यक्ति के बीच विवाद होगा, तब अपीलीय 
न्यायालय कौन-सा होगा? क्‍या ज़िला परिषद्‌ के न्यायालय का ही पूरा क्षेत्राधिकार 
होगा या वह मामला उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी और न्यायालय 
को भेजा जा सकेगा? विद्यामान व्यवस्था के अधीन तो जब भी किसी आदिमजातीय 
और अनआदिमजातीय व्यक्ति के बीच कोई विवाद होता है, यदि प्रतिवादी या 
अभियुक्त व्यक्ति अन-आदिमजातीय होता है, तो उसे वकील द्वारा सफाई पेश करने 
का अधिकार होता है और उस पर सामान्य प्रक्रिया लागू होती है। परन्तु मैं इस 
बात को स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि क्‍या किसी स्वायत्तशासी जिले के न्यायालयों 
में, और मसौदा-लेखन समिति की धारणा के अनुसार स्वायत्तशासी जिलों में बहुत 
से अन-आदिमजातीय जिले होंगे, यथा गारो पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में और खासी 
पहाड़ियों में-क्या वहां पर अन-आदिमजातियों पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता और 
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध लागू होंगे, या उन पर साधारण विधियां, प्रधान 
विधियां या आदिम विधियां लागू होंगी, जो आदिमजातीय लोगों के ही लिये हें। 
यह पहला प्रश्न है। 
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[ श्री रोहिणी कुमार चौधरी] 


दूसरा प्रश्न यह है। क्‍या इन लोगों को व्यवहार न्यायालय में वकील द्वारा पेश 
होने का या सफाई पेश करवाने का अधिकार होगा या नहीं? और तीसरी बात 
यह है कि क्‍या उन मामलों की अपीलें उच्च न्यायालय में जायेंगी या जिला न्यायालय 
में जायेंगी, क्योंकि उप-कण्डिका 2 में अपील पर विचार करते समय केवल 
चित आदिमजातियों की अपीलों का ही विशेष उल्लेख है। कया नागा पहाडियों 
में गारो पहाड़ियों में न्‍्याय-प्रशासन उसी अर्ध-जंगली ढंग से होगा, जेसा पहले 
होता था, या उसमें आदिमजातीय लोगों के पक्ष में या आदिम-जातीय क्षेत्रों में रहने 
वाले अन-आदिमजातीय लोगों के पक्ष में कोई परिवर्तन होगा? इस समय पहाडियों 
में न्‍्याय-प्रशासन के लिये विशेष नियम हैं, जहां न्यायालय के लिये कोई बाध्यता 
नहीं है कि वह वकील को पेश होने दे, जहां वकीलों को तब ही पेश होने दिया 
जाता है, जब कि अन-आदिमजातीय लोग या तो प्रतिवादी हों या अभियुक्त हों, 
इस समय वकीलों को केवल इसी प्रकार पेश होने दिया जाता है। डॉ. अम्बेडकर 
के संशोधन के अन्तर्गत अपीलें उच्च न्यायालयों को जायेंगी, जिन्हें एक प्रकार की 
पुनरीक्षण शक्ति होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या इन पहाड़ियों में 
अन-आदिमजातीय लोगों को उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में अपील करने 
का हक होगा, क्योंकि इस में संशोधन में केवल आदिमजातियों का उल्लेख हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मुझे यह कहना होगा कि मुझे 
आश्चर्य हुआ कि मेरे माननीय मित्र ने मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ हें। मेरे विचार में 
वे स्वयं उनका उत्तर दे सकते हैं। पर अब उन्होंने मेरे से वे प्रश्न पूछे हैं, अतः 
मैं उनका उत्तर दूंगा। 


पहले प्रश्न का, कि क्‍या आदिमजातीय क्षेत्रों में स्थापित न्यायालयों में वकीलों 
को पेश होने दिया जायेगा, उत्तर बहुत साधारण है। पहली बात यह है कि प्रान्तीय 
सरकार को सूची 3 की वृत्तियों सम्बन्धी प्रविष्टि के अधीन यह अधिकार होगा 
कि वह विधि-सम्बन्धी वृत्ति के विषय में कोई विधि बना सकती है; और यदि 
विधि के अन्तर्गत वे ऐसा उपबन्ध कर दें कि वकीलों को स्वायत्तशासी जिलों के 
जिला न्यायालयों में पेश होने का अधिकार होगा, तो वह विधि लागू होगी, जब 
तक कि राज्यपाल का यह ख्याल न हो कि वह विधि वहां लागू नहीं होनी चाहिये। 
अतएव, वह मामला बिल्कुल स्पष्ट हेै। 


इस कण्डिका के अन्तर्गत जो न्‍्यायाधिकरण स्थापित होंगे, उनके विनिश्चिय की 
अपीलों के सम्बन्ध में जो प्रश्न है, उसका उत्तर भी सर्वथा साधारण है। कण्डिका 
में प्रथथ ही यह उपबन्ध है कि एक अपील न्यायालय वहां स्थापित होगा। अब 
राज्यपाल या प्रान्तीय मन्त्रि मण्डल या तो अपील का एक नया न्यायालय स्थापित 
कर सकता है और उस अवस्था में सब अपीलें उसी न्यायालय को जायेंगी, या 
वे जिला न्यायालय को ही अपील न्यायालय घोषित कर सकते हैं, जो ग्राम पंचायतों 
तथा अन्य न्यायालयों द्वारा किये गये विनिश्चयों की अपीलें सुनेगा। अतएवं वहां 
भी अपीलों के लिये उपबन्ध है। अब मेरे संशोधन के अनुसार अपील के जिला 
न्यायालय के पश्चात्‌ एक और अपील हो सकती है जो या तो उच्च न्यायालय 
को या उच्चतम न्यायालय को जा सकती हे। 


संविधान का मसौदा [593 


*श्री रोहिणी कुमार चौधरी: मैंने उप-कण्डिका (2) की इन पंक्तियों को 
विशेषत: पढ़कर सुनाया था:- 


४ ग6 रि्शटांणाओं (०प्रालं कण था 3पाणाणा0प्रड 7हशाणा ण भा ९०परा 
८णाशरपाल्त गा कांड 0097 99 ॥6 २९९0० (0प्रातं] ०, ॥ ॥ 7९58]९९[ ए[ क्ाए 
9९३ जगत था बरपाणाणा0प्रड तरंडगाए गीशाल 45 ॥0 ि९शांणा३। (०प्रालं।, ॥6 
जाल (एग्रराली 0 पतली वंडांल, ण भाए 20फ्रा 2णा्रपाल्त जा पी5 9लागाा 
एज 6 9] (0०णालां।, ॥॥9 >शलटांइठट ॥6 90एट58 0 3 (70प्रा एण /एछए०व 
वा 7९59९९० 0 था| 5प्रां5 राव ०8४९5 00फर€ला 6 94॥6९5 4 0 शणा 00079 
80 $00९0760 ॥70865.... 


[......स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ या उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा उस 
लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के अन्तर्गत 
किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो, तो ऐसे जिले की जिला-परिषद्‌ 
अथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा गठित कोई न्यायालय समस्त वादों और मामलों 
में, जिनमें सारे पक्ष अनुसूचित जातियों के हों, अपीलीय न्यायालय की शक्तियां 
प्रयोग में लायेगा...... ] 


यदि कोई एक पक्ष अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य न हो तब क्‍या होगा? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यदि एक पक्ष आदिमजातीय है और दूसरा 
अन-आदिमजातीय है, तो साधारण विधि लागू होगी। 


*श्री रोहिणी कुमार चौधरी: आपने इसका उपबन्ध कहां किया हे? 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह तो इसका निष्कर्ष ही हे। अब भी 
इसमें लिखा है-“ए०४ ॥6 ए9थाप०५ 828....”। मेरे विचार में इसमें कोई कठिनाई 
नहीं है और मुझे आशा है मेरे मित्र इसे समझ गये हें। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: कहीं कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है, श्रीमान। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः साधारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उसी 
हद तक अपवर्जित किया गया है जिस हद तक कि कण्डिका 4 में उपबन्धित 
है। अन्यथा साधारण न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज्यों का त्यों हे। इन क्षेत्रों में केवल 
वे ही न्यायालय नहीं होंगे; प्रान्तीय सरकार द्वारा स्थापित अन्य न्यायालय भी होंगे, 
जो प्रान्त की सामान्य विधि के प्रशासन के लिये होंगे। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लेता हूं। प्रश्न यह हे: 
“कि कण्डिका 4 के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


" (4) 4॥6 00एलाआ0ण ४9] ९णात्रापाल ०0प्राड शा 5प्रटा ए०0एटा5$ 358 6 
]39 46९॥ एछकुश भाव जगा ॥रगंताश ॥70णा7राश्ा5ड भाव ८एणालथिएाए 
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[ अध्यक्ष ] 


प्रकलंग ए9०ए़था$ ॥6 शव] 00॥0फ़ 35 ॥69]9 35 00590|6 ॥6 (ागा4। 
भाव (शा श0०८१फारल (०१65 णी गाव, भाव 6 ज्ांशीा (० रण 
43554 $॥9 शाटंडइट थी ॥6 कृूणणुआंरट ए0ग्रण5 एणालि।26 णा 
| 99 9एछ. 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () में “छा 0586 भ्ांञ्राह 00 ए क्षाए 
]9ण ॥906 प्रात 9गबट्टाबए॥ 3 ० 05 50०१7०! ये शब्द अपमार्जित कर दिये 
जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: संशोधन सं. 8 | 
“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: वह पेश नहीं हुआ। 
“अध्यक्ष: हां, फिर संशोधन सं. 9 | 
प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (2) में, “9 ॥9ए० ॥00०॥० [प्रा5- 
ठंलाणा 7०एल' इपती $पफ्रॉ$5 ण ०88९5 भाव ॥6 १62॑ंडझंगा ए छपी टए९/णा॥ ०7 
छांग्रायंल 0०0प्राली] ० 0०एा 89] ७८ ॥79' इन शब्दों के स्थान पर झूव्का 
6 सांशी (70पफ7/ काव ॥6 8पफ.्ाशा6 (70फ्रा शत ॥9ए९ [प्रांडवलांणा 0शशा पी 
5प्रं5 0 ८४६८४” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (2) के पश्चात्‌ निम्न उप-कण्डिका जोड़ 
दी जाये: 


5 (3) वाह म्ांशी (०प्रा एण 43554 आगे] ]9ए९ भाव शाटांडट परी [प्रां$ती९- 
॥णा 0एशा 6 $5ग्रॉ$5 भाव 23568 00 जाता ॥6 छाएशंडर0ा5$ ० 8प्र- 
?भवशाब[ (2) ण 5 छ9थवशा[॥ 2[009 35 ॥6 (0एलाआ0ण' 739 #0ण7 
गा6 00 6 99 04७ ऋछ९्लाफि. 7 


[(3) इस कण्डिका की उप-कण्डिका (2) के उपबन्ध जिन व्यवहार वादों 
और मामलों पर लागू होते हैं, उन पर आसाम का उच्च न्यायालय ऐसा 


संविधान का मसौदा [595 
क्षेत्रिधाकार रखेगा और प्रयोग करेगा, जैसा कि समय-समय पर राज्यपाल 
आदेश द्वार उल्लिखित करे।] 

संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: फिर श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 8 है। 
प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | के संशोधन संख्या 20 में कण्डिका 4 की प्रस्थापित नई 
उप-कण्डिका (3) के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


" (3) वाल ज्ाशा (०फ्रा 0 43550 ॥9 98ए6 ॥6 रूशटांडट छपी [प्रां5त0- 
॥णा 0शशा 6 $प्रॉ5 थाव 28568 00 जाता ॥6 छाएशंड05$ ० 8प्र- 
?भवशाब[ (2) एण 5 92१९2/9॥ भ[ू[)५9 38 6 शंका 749 96 
0व0 ॥णा गर6 00 6 46९॥९ ाव छा65टफट, 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
*अध्यक्ष: में समस्त कण्डिका पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 4 पष्ठ अनुसूची का भाग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

संशोधित रूप में कण्डिका 4 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
कण्डिका 5 

“अध्यक्ष; फिर कण्डिका 5 इस पर दो संशोधन हैं। पहला हेै। सं. 99 । 
*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, में सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 5 की उप-कण्डिका (]) और (2) में 'राज्यपाल' शब्द के 
स्थान पर, जहां भी वह हो, “राष्ट्रपति! शब्द रख दिया जाये।” 


“अध्यक्ष: फिर संशोधन सं. 262 तथा 263। श्री साहू! 
श्री लक्ष्मीनारायण साहू: सभापति जी, मेरा संशोधन यह हे: 
>] ण 6 ॥64काए 00 ए9गवक्‍शाथूं 5, ॥6 4000जणञा९2 026 5प्र)/शाॉपा2व:--- 


" (जाशियपाला ण ए0०एछा$. 7 
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[ श्री लक्ष्मीनारायण साहू] 
| 3850 7006: 


“प]6 भी 5फ्-?गवक्‍शाओूओं (3) ण छथवबशाओूंओं 3, ॥6 क्‍0॥0णा? ॥6ए 8प्र- 
[093279[00 06९ 900680:-- 


“(4) ॥ाज़ंगरषावाए भाशातवार्‌ ०ए्ञाका।०0 ॥ 5प्र)/-09992790॥ () ० [009- 
शागुओ 5, ॥ ३ 09 70ए€छशा 4 704 भाव ॥0-7709, ॥6 [॥7/00९2८02925 ३॥9|] 
06 का 82०20वश्ाट८ जाग 6 (7 0०९व776 (7096, 908, 8॥0 (साया 
770०6677स्‍7/6 (7068, 890. ? 


मेरा इतना कहने का मतलब है कि इससे साफ हो जायेगा कि जब ट्राइबिल 
और नान-ट्राइबिल के बीच कुछ झगड़ा हो गया, तो उसका विचार क्रिमिनल प्रोसीजर 
कोड ((फ्रागां।॥ 270००८तप7० (१06०, 890) या सिविल प्रोसीजर कोड ((ञ्षा 
770०८०0ए८ (००0०८, 908) से होगा। क्‍योंकि यह जब तक ठीक नहीं होता, तो उन 
लोगों का हिल्‍्स वालों का यह विचार हो सकता है कि कोई आदमी के साथ 
जो ट्राइबिल नहीं है, उनके साथ ट्राइबिल का अगर कोई झगड़ा ऐसा हो जाये, 
तो कैसे विचार किया जायेगा। 


वह नागा लोग उनके आईन पर विचार करेंगे, तो नान-ट्राइबिल का सर काट 
कर ले सकते हें। ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्राइबिल एरिया में बहुत ऐसा होता हैं मैं 
जानता हूं कि मेरे एक मित्र पर नार्थ वेस्टर्न फ्रण्यियय का जिरगा आईन से 20 
हजार रूपया जुर्माना कर दिया। अगर 20 हजार रुपये जुरमाना नहीं दिया, तो उसका 
सिर काट दिया जायेगा। इस हालत में उनको 20 हजार रुपया देना पड़ा। उन्होंने 
यहां आकर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से नालिश किया और मुकदमा किया और इसमें 
उनका करीब 0 हजार रुपया खर्च हो गया। मगर उनको 20 हजार रुपया वापस 
मिल गया। फिर वह आखिर में हमारे यहां बिहार गवर्नमेंट में |॥५४८००९9 डिपार्टमेण्ट 
में नौकर हो गया और वह अब काम करता है। 


इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो ओरिजनल एरिया है, उन लोगों के बहुतेरे 
ऐसे नाम हैं, जिससे वह सब मुकदमे उठा करते हैं। हम लोगों के प्रदेश में ऐसे 
मुकदमे होते हैं कि कोई आदमी चोरी किया, तो उसको कठिन सजा देते हैं। थोड़ी 
चोरी के लिये तो एक अंगारा लेते हैं और गरम अंगारे को उसके गाल में लगा 
देते हैं। अगर ज्यादा चोरी किया, तो उसके ऊपर जुरमाना होता है और एक छोटा-सा 
टुकड़ा सोने का गरम करते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं। यह सब जगह 
ट्राइबिल और नान-ट्राइबिल एरिया में यह खराबी होती है। इसलिये मैं चाहता हूं 
कि यह प्रोविजन अगर यहां पर रखा जाये, तो बहुत अच्छा होगा। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): श्रीमान, मुझे भय है कि संशोधन 
सं. 263 द्वारा उठाये गये प्रश्न का तो डॉ. अम्बेडकर ने पिछली कण्डिका की 
बहस के समय ही उत्तर दे दिया था। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कण्डिका 5 के शीर्षक के स्थान पर निम्न रख दिया जाये:-- 
" (जालिाशा ण ए0०एछा$. 7 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
._ अध्यक्ष: अब में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन पर सदन का मत लेता 
हूं। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्या उस पर मत लेना आवश्यक है, क्योंकि यह 


सिद्धान्त पिछले संशोधनों के सम्बन्ध में अस्वीकृत हो गया था, जब कि सदन 
*राज्यपाल' शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति”! रखने के लिये सहमत नहीं हुआ था? 


अध्यक्ष: पर में इस सदन का मत ले लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 5 की उप-कण्डिका (]) और (2) में 'राज्यपाल' शब्द के 
स्थान पर जहां भी वह हो, “राष्ट्रपति” शब्द रख दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कण्डिका 5 की उप-कण्डिका (3) के पश्चात्‌ निम्न नई उप-कण्डिका 
जोड़ दी जाये: 


(4) ण्ांग्रशक्रागाए भाशाााशए ९०णाकाल्व का इप्रा-0॥9279॥ (4) रण 
?भग्शागूओ 5, की 8 4 72ठ5फ्लला 8 ॥फऑवो भाव ॥णा-704, ॥6 
[90९९८काए5$ जाग] 96 का 32८0क्‍काए८ जात ॥6 (शा! 20०९८१प्राट 
(046, 4908, 4 (क्रागा43। /0०८वपर7/6 (096९, 890. ” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कण्डिका 5 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
कण्डिका 5 को अनुसूची में जोड़ दिया गया। 


कण्डिका 6 
कण्डिका 6 को अनुसूची में जोड़ दिया गया। 


कण्डिका 7 
कण्डिका 7 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
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कण्डिका 8 
*थ्री कुलधर चालिहाः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 
“कि कण्डिका 8 के स्थान पर निम्न रख दी जाये: 


" (8) 7॥6 00एथआणः ४9 |897 60एा 7प/25 00 355255, ८0!]62८ |40 ॥2५- 
शाप€ भाव व79056 85४९5 [ण 6 ॥)5त6 ए०फालं।३ 4 २९१९०ा॥। 
(0परालां।5$ 44 9]30९ ला 79०0 6 996 .2८श$]4प्रा8. 


यदि आप कण्डिका 8 को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि परिषदों को आसाम 
की जिला मण्डलियों से अधिक शक्ति दे दी गई है। भूराजस्व संग्रह करने की 
शक्ति सरकार के हाथ में होती है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि 
इन प्राथमिक, प्राचीनकालीन प्रादेशिक तथा जिला परिषदों को इतनी शक्ति क्‍यों दी 
जाये कि वे तृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं, पशुओं, यानों पर करारोपण कर सकें 
और भूराजस्व संग्रह कर सकें। आसाम में आसाम सरकार के भूराजस्व कर्मी वृन्द 
भूराजस्व संग्रह करते हैं और वही प्रक्रिया अब भी नागा पहाड़ियों में लागू है। 
यह उपबन्ध तो असंगत और अवनतिशील है। इसे बनाते समय देश की भूविधियों 
पर विचार नहीं किया गया और इससे सब का निराकरण हो जाता है। जैसा कि 
मैं पहले कह चुका हूं, मसौदा-लेखन समिति कुछ ताव में आ गई प्रतीत होती 
थी और वह किंकर्तव्यविमूढ़ थी, तब किसी ने उस प्रदेश का ज्ञान न होते हुए 
उसे कुछ बता दिया और उन्हीं विधियों को रख दिया गया। प्रान्त की साधारण 
विधियों को समाप्त करके इसके समान नई विधियों को इस कण्डिका में क्‍यों 
रखा जाता है? मेरा सुझाव बहुत सीधा है और मसौदा-लेखन समिति को उसे स्वीकार 
कर लेना चाहिये। उसमें लिखा हैः 


“6 (00एशातणः 4] 48५9 60एा 7प्री०४ 00 355255, ९०0व]6८ [%0 ॥९एशाप८€ 
भाव गाए056 #९४ 0 6 रा एण्राला$ गाव €छाणानओं (०प्राल5 
भाव 9826 शा] 906 6 9946 ,2८9$]4परा2. 7 


इसमें विधानमण्डल का हाथ होना चाहिये। जिला या प्रादेशिक किसी वस्तु पर 
कर लगा सकती है; वह किसी प्राणी पर कर लगा सकती है जो अकल्पनीय 
बात है। अतएवं हमें आदिमजातीय लोगों की विधियों को शेष प्रान्त के सभ्य नियमों 
के स्तर पर लाना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन विधियों का समर्थन 
करने वाले लोग विद्यमान हैं, और इसलिये उन्हें सभ्य मानों तक लाने के लिये 
मैंने अपने संशोधन का सुझाव दिया है और मुझे आशा है कि मसौदा-लेखन समिति 
इसे स्वीकार कर लेगी। वास्तव में नागा लोगों की आवाज विधान-मण्डल में भी 
होगी, और जब ऐसे प्रश्न विधान मण्डल के समक्ष आयेंगे, तब वे कह सकेंगे 
कि उनमें क्‍या त्रुटि है और बता सकेंगे कि उनमें क्या चीज है, जो हटा दी जानी 
चाहिये। अतएवं यह छोटा-सा संशोधन आपकी स्वीकृति के लिये पेश किया है। 
मसौदा-लेखन समिति को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये और इस अवनतिशील तथा 
आदिमकालीन कण्डिका 8 को अनुसूची में नहीं रखना चाहिये। यह आदिमकालीन 
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विधि है और आदिमकालीन नियम है। किसी ने उनके दिमाग में यह बात घुसेड़ 
दी हे बा यह अच्छी विधि है। इतनी अवनतिशील विधियां कभी जनता पर नहीं 
लादी गईं। 


“अध्यक्ष: फिर श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन सं. 20। है, जो उन्हीं संशोधनों 
के समान है, जिनके अनुसार राष्ट्रपति को सब मामलों में शक्ति दी जाती है, और 
मैं नहीं समझता कि मुझे उनकी अनुमति देनी चाहिये। 


प्रश्न यह हे: 
“कि कण्डिका के स्थान पर निम्न रख दी जाये+-- 


58, व6 00एलातण शा ]879 60ज़ा 7प्र85 00 355255, 206८ |%06 ॥2५- 
शाप€ भाव व9056 85४९5 ण 6 ॥)5त6 (ए०फारलं।३ 4 २९१९०ा॥। 
(0प्रालं।$ 4 9]30९ गीला 79० 6 996 .2९5$]4प्रा2. 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: में कण्डिका 8 पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः 
“कण्डिका 8 पष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
कण्डिका & अनुसूची में जोड़ दी गई। 


कण्डिका 9 
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 9 की उप-कण्डिका () को हटा दिया जाये।” 


इस कण्डिका में खनिजों को निकालने के लिये आसाम सरकार द्वारा अनुज्ञा 
देने का निर्देश हे। अब यह मामला केन्द्रीय सरकार का विषय बन गया है और 
इसलिये इस उप-कण्डिका को यहां रखना अनावश्यक हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कण्डिका 9 की उप-कण्डिका () को हटा दिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 9 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में कण्डिका 9 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
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कण्डिका ॥0 
*थ्री कुलधर चालिहाः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 0 के स्थान पर निम्न रख दी जाये+-- 


“]0.  व॥6 00एशातण' शा] ॥406 7697 9705 [0 ८०णएआ70] 7रणा९५ [शाका? 
भाव ॥3व78₹ का 6 04 ०९85. 


[0. राज्यपाल आदिमजातीय क्षेत्रों में साहूकारी और व्यापार का नियंत्रण करने 
के लिये विनियम बनायेगा।] 


मैं देखता हूं कि कण्डिका 0 में जिला परिषदों को शक्ति दी गई है कि 
वे अन-आदिमजातियों द्वारा साहूकारी और व्यापार के विषय में विनियम बना सकती 
हैं। उप-कण्डिका (2) के अधीन ऐसे विनियम-- 


“(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति रखने वाले के 
अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारबार न करेगा; 


(ख) साहूकार द्वारा लगाई जाने या वसूल की जाने वाली ब्याज की अधिकतम 
दर विहित कर सकेंगे; 


(ग) साहकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा उस लिये नियुक्त 
पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरीक्षण का उपबन्ध कर सकेंगे; और 


(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास करने वाली 
अनुसूचित आदिमजातियों का नहीं है, जिला परिषद्‌ द्वारा उस लिये दी 
गई अनुज्ञप्ति के बिना किसी वस्तु में थोक या फुटकर कारबार न 
करेगा।” 


इस अन्तिम उपबन्ध को देखिये। इन विनियमों के अन्तर्गत, यदि (घ) के समान 
नियम होगा तो क्‍या किसी आसामी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी या सिक्‍्ख के लिये 
जो मैदानों से या बम्बई से गये हों वहां नागा पहाड़ियों में व्यापार करना सम्भव 
होगा? कम से कम इतना ही कहा जा सकता है कि यह असम्भव उपबन्ध है। 
ये उपबन्ध इतने खराब हैं कि मुझे विश्वास है कि इससे बचने का एकमात्र तरीका 
मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेना ही है। मैंने एक नरम ही संशोधन भेजा हे 
कि “राज्यपाल आदिमजातीय क्षेत्रों में साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिये 
विनियम बनायेगा।” अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजों का विश्वास किया जाता था। क्‍या 
आप समझते हैं कि हमारा विश्वास नहीं किया जायेगा? अंग्रेजों ने यह धारणा उत्पन्न 
कर दी थी कि वे उनके परम मित्र हैं और हिन्दू तथा मैदानी लोग उनके शत्रु 
हैं। उन्होंने यही धारणा उत्पन्न की थी। मेरे विचार में हम उसी पर स्थिर हैं और 
वही धारणा पुनः स्थापित कर रहे हैं और हम अपने व्यापारियों को वहां जाकर 
व्यापार करने नहीं देते। मेश संशोधन अनुमतिमूलक विधि है। राज्यपाल को नियम 
विनियम बनाने की शक्ति होगी और यदि वह समझता है कि कोई व्यक्ति 
आपत्तिजनक है या वांछनीय है तो वह उन लोगों को जाने से रोक सकता हेै। 
अतः मेरा निवेदन हे कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। 
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मसौदा-लेखन समिति द्वारा बनाये गये उपबन्ध ऐसे हैं कि कोई सभ्य सरकार 
उन्हें नहीं बना सकती। मुझे बहुत क्षोभ है कि ये नियम इतनी जल्दबाजी में 
बनाये जा रहे हैं और समस्त पृष्ठभूमि पर विचार नहीं किया जा रहा और इन 
बातों का क्‍या प्रभाव होगा इस पर भी विचार नहीं किया जा रहा हे। वे नियम 
बनाकर “साहूकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला परिषदों द्वारा उस लिये नियुक्त 
पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेख के निरीक्षण का उपबन्ध कर सकेंगे।” क्या उन्हें हिसाब 
आता हे? क्‍या उनके यहां पर्याप्त मात्रा में साक्षर व्यक्ति हैं? क्या आपने इन बातों 
पर विचार किया है? यह असम्भव बात है। आपने इन चीजों को नहीं समझा हेै। 
आपने इस समस्या पर कभी अखिल-भारतीय दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है 
और आप कुछ लोगों के उस कथन पर विश्वास कर लेते हैं जो ठीक नहीं है। 


श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को इस सदन की स्वीकृति के 
लिये पेश करता हूं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 0 की उप-कण्डिका (2) में, '5पला 7८80]४70०॥ 799" इन 
शब्दों के स्थान पर, भा एगांटाक्षा भाव ज्ंत0पा जाटांपरं०० 00 06 इथालबा५ए 
्ी 6 गिल्एगाह ए०ए०, 5पट 72279705 789” ये शब्द रख दिये जायें।' 


यह केवल भाषा सम्बन्धी परिवर्तन हे। 
मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 0 की उप-कण्डिका (2) के पश्चात्‌ निम्न उप-कण्डिका जोड़ 
दी जाये: 


३3) &७62प79705 7906 प्रावद्ष प5 0049 आ4। 06 5प्रआ64 गण 
ए7क्‍0 ॥6 (0५४2८॥0०7 270, प्रा।॥] 35527000 ([0 96 ॥, $॥9] [8५९ ॥0 
टाशल्टि, 


[(3) इस कण्डिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष 
रखे जायेंगे और जब तक वह उनकी अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।] 


“अध्यक्ष: श्री नज़ीरुद्दीन के दो संशोधन हैं जो भाषा सम्बन्धी हैं और एक 
अन्य संशोधन श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का है जो “राज्यपाल' के स्थान पर “'राष्ट्रपति' 
रखने के विषय में है, उनको पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं हेै। 


*भ्री रोहिणी कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. अम्बेडकर ने श्री 
चालिहा के तथा मेरे तथा अन्य सदस्यों के संशोधनों पर जो उत्तर दिये हैं उन्हें 
हम सुनते रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर उन्होंने अपने समर्थनार्थ आसाम के मुख्य 
मंत्री का या अन्य व्यक्तियों का हवाला दिया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उनसे जाकर यह कहा था कि यह उपबन्ध संविधान 


]602 ] भारतीय संविधान सभा [6 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री रोहिणी कुमार चौधरी] 


में रहना चाहिये-यह उपबन्ध की कोई व्यक्ति जो उस जिले में रहने वाली अनुसूचित 
आदिमजाति का है वह किसी वस्तु का थोक या फुटकर व्यापार नहीं करेगा जब 
तक कि उसे जिला परिषद्‌ से अनुज्ञप्ति न मिल जाये? क्‍या इस सदन में कोई 
ऐसा व्यक्ति है जो आदिमजातीय तथा अन-आदिमजातीय व्यक्तियों के बीच इस 
विभेदात्मक व्यवहार का समर्थन करेगा, वह भी ऐसे स्थान पर जहां वे बहुत समय 
से साथ रहते रहे हैं? ऐसे उपबन्ध पर तो अंग्रेजों को भी शर्म आ जाती। शिलांग 
को ही लीजिये जहां बहुत से अन-आदिमजातीय लोग फुटकर व्यापार कर रहे हें। 
क्या आप यह कहते हैं कि शिलांग के नगर में रहने वाले आदिमजातीय लोगों 
को अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी पर अन-आदिमजातीय लोगों को आवश्यकता 
होगी? क्‍या कोई ऐसा है जो ऐसे विभेदात्मक व्यवहार का समर्थन करता है मुझे 
आश्चर्य है? यदि कोई ऐसा है जो आदिमजातीय और अन-आदिमजातीय लोगों के 
बीच के का समर्थन करता है तो मैं कहता हूं कि उसके साथ बहस करना 
ही व्यर्थ है। 


हक पहला संशोधन, जिस पर मत लेना है, श्री चालिहा का संशोधन सं, 
23 है। 


प्रश्न यह हे: 
“कि कण्डिका 0 के स्थान पर, निम्न रख दी जाये: 


“]0. व॥6 00एशातण' शा] ॥476 762प970ण5 [0 ८०ण॥70] 7रणा6५ [शाका? 
भाव ॥9व78 का 6 04 ०85. 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: क्‍या मैं उन मामलों के विषय में एक 
दो शब्द कह सकता हूं जिन पर मेरे मित्र इतने विश्लुब्ध हें? वहां परित्राणों के 
रूप में तीन बातें रखी हुई है जिन पर मेरे मित्र ने विचार नहीं किया है। कण्डिका 
0 का पहला परन्तुक यह है कि “परन्तु इस कण्डिका के अधीन ऐसे विनियम 
तब तक न बना सकेंगे जब तक कि वे जिला-परिषद की समस्त सदस्य संख्या 
के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत से पारित न किये जायें।” एक तो यही परित्राण 
है। दूसरा परित्राण प्रस्तावित संविधान के पृष्ठ 84 पर दिया हुआ है। उसमें लिखा 
हैं “परन्तु यह और भी कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन यह क्षमता न होगी 
कि जो साहूकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के 
अन्दर व्यापार करता रहा है, उसको अनुज्ञप्ति होना अस्वीकृत कर दिया जाये।” 
अतः विद्यमान अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 


तीसरी बात जिस पर मेरे मित्र ने ध्यान देने की चिन्ता नहीं की वह मेरा 
संशोधन है जिसे मैंने अभी पेश नहीं किया है, कि “इस कण्डिका के अधीन 
निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उनको 
अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।” 


ये सब सावधानियां यहां रखी गई हें। 
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वे कहते हैं कि मसौदा-लेखन समिति ने जो कुछ किया है वह बर्बरता हे, 
जो अंग्रेजी सरकार ने भी नहीं किया था। मैं बता सकता हूं कि वे इस बात को 
भूल जाते हैं कि यह अपवर्जित क्षेत्र पूर्णतः: राज्यपाल के ही स्वविवेक में था; 
यह उसका दोष था, हमने राज्यपाल के उस स्वविवेक को सर्वथा समाप्त कर दिया 
है। अब वह मंत्रिमण्डल की मन्त्रणा पर ही कार्य कर सकता हे। 


अब मुझे आश्चर्य है कि क्‍या मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी इस स्पष्टीकरण 
से संतुष्ट हैं जो मैंने दिया है? 


“माननीय सदस्यगण: कदापि नहीं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ दे सकता 
हूं आप उससे अधिक चाहते हैं। आप भूखे डेविड कूपर फील्ड के समान हैं जो 
अधिकाधिक भोजन मांगता था। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधन सं. 24 पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह हैः: 


“कि कण्डिका 0 की उप-कण्डिका (2) में, '5पला ॥6९प४॥०ा॥$ 799! इन 
शब्दों के स्थान पर का ऊगाल्पीनर भाव ज्रांगरण्पा छालुंपकंट० 00 ॥6 8थालबा५ए 
जी 6 ग्टगाए 90एथ' उपटा 7९९2पथआा०ा5 799" ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: अब मैं संशोधन सं. 25 पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 0 की उप-कण्डिका (2) के पश्चात्‌, निम्न उप-कण्डिका 
जोड़ दी जाये: 


3) ७॥ 762प]8005 73046 प्रात धा5$ 944327907॥ ४॥9 96 5पफ्रशाशा।|80 
एणएज़ा।ा। 00 ॥6 (0शढा7ण 264, प्रां]। 355०९6 00 99 ॥, 8॥4॥] 
[98ए6 ॥0 रॉटिटॉ, 7? 


[(3) इस कण्डिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपाल के समक्ष 
रखे जायेंगे तथा जब तक वह उनको अनुमति न दे दे प्रभावी न होंगे।] 


संशोधन स्वीकार हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 0 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में कण्डिका ॥0 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
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कण्डिका ॥॥ 
*थ्री कुलधर चालिहा: मैं संशोधन सं. 26 को पेश नहीं कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन सं, 204 उसी आशय का है जिस 
आशय का 26 था। 


*शभ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मेरा उद्देश्र यह है कि वह अधिसूचना भारत 
के शासकीय सूचना पत्र में प्रकाशित हो। यदि आप चाहें तो मैं उसे पेश नहीं 
करूंगा। 


“अध्यक्ष; यह मेरे चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है। 
*शथ्री ब्नजेश्वर प्रसाद: आप अनुमति देंगे तो मैं उसे पेश कर दूंगा। 
“अध्यक्ष; आप चाहते हैं कि वह भारत के शासकीय सूचना-पत्र में प्रकाशित 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: हां, श्रीमान। 
“अध्यक्ष; पर यह प्रश्न केवल आसाम के सम्बन्ध में है। 
*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: यह मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन का अंग हे। 


“अध्यक्ष: इसी लिये मैंने कहा कि यह अनावश्यक है क्‍योंकि आपने जिस 
सिद्धान्त का समर्थन किया है उसे सदन अनेक बार रद्द कर चुका हे। 


अब मैं कण्डिका [! पर मत लूंगा। 
प्रश्न यह हैः 
“कि कण्डिका ] षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
कण्डिका ]। अनुसूची में जोड़ दी गई। 
कण्डिका 2 
“अध्यक्ष: कण्डिका 2। संशोधन सं. ॥27। 
*थ्री कुलधर चालिहाः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि षष्ठ अनुसूची की कण्डिका ।2 के खण्ड (ख) को हटा दिया जाये।” 


श्रीमान, तथ्य कल्पना से भी अधिक विचित्र है। स्वायत्तशासी जिले पर संसद 
को भी शक्ति नहीं होगी जब तक कि प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ सहमत न हो 
जाये। खण्ड इस प्रकार हे: 


>#]6 ए0एला0ण 7439, 99 छप)आऑए 0 ल्यांणा, कार्ट गा भाए्। #टॉरण 
शिगक्रागशा। 9 ण ॥6 |.698]4प्रा४ ण ॥6 8906 0 जशांता ॥6 फञाएशंशंणा$ 
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ण ९405९ (9) ण था छगगब्शामूओं 30 ॥0 ॥ए9 आधी व0 2709 0 था 
पाणाणा0फ$ तंग ता था 4पराणाणा0्न्‍र$ 7लछ0ण, ० शत 3!7079 00 छपला 
वंंडांए णा कल्ष्शांणा छा भाए गा पीला 5फ्र]०० 0 इपता छटलगतएणा$ 0 
]04षाी९४॥07$ 35 ॥6 739५ शांत ॥6 कए0०व ण ॥6 डाल एग्रराएं 
5प्रती वाल णा ग6 ९शांणाब (०णालोी कण इप्रता ॥दषश्ांणा ए९टांडजि क ॥6 
0 6०), व 8 7680प0॥ 72८णगञगञाथावाएश ॥6 5$5प76 ण इपथी कारलाणा$ 
7955९6 ४99 उफला फांत्रांल एण्णाला। णा छपला रत्शाणाब (०णालं, 38 ॥6 
८958८ ॥939 ४836.” 


राज्यपाल को शक्ति नहीं है और संसद को भी कोई शक्ति नहीं है जब तक 
कि प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ प्रस्ताव द्वारा किसी विशेषज्ञ उपाय की सिफारिश 
न॒करे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः क्‍या मैं कार्यावली पर मेरे संशोधन सं. 
32 की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकता हूं? वह पेश होने वाला है अतः मेरे मित्र 
का यह संशोधन सर्वथा अनावश्यक होगा। उसमें मैं उन शब्दों को हटा रहा हूं 
जिन पर उन्हें आपत्ति है। 


*थ्री कुलधर चालिहाः मुझे प्रसन्‍नता है कि एक बार तो मसौदा-समिति को 
कुछ अकल आई है। यह सौभाग्य की बात है कि मसौदा-समिति को पहली बार 
अकल आई हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः क्‍योंकि पहली ही बार आपने मुझे अपनी 
युक्तियों से विश्वास उत्पन्न करा दिया है। 


श्रीमान, मैं अब अपना संशोधन सं, 28 पेश करूंगा: 


“कि कण्डिका 2 के खण्ड (ख) में, छात्र ॥6० १एएछा0०ए१| ण ॥6 जंडरांल 
(०पाला  इपला वंश ता ग6 ९शांणावं (0प्रालं] [एछ डप्रला रशांणा ए्९टाफि 
जा ॥6 07 6॥०ा7 व 87050प0 700णराशाकाए ॥6 5576 ए हप्ता क्रार्याणा 
5 955९0 99 5प्ला |डगए (एल 9 इप्ला २९९०३।| (70प्राश॑], 35 ॥९ ९८४४९ 
7789 9९! इन शब्दों के स्थान पर “59०५ ॥ ॥6 707#7००7०7/ ये शब्द रख 
दिये जायें।” 
इस संशोधन द्वारा राज्यपाल को जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा पारित 
किसी प्रस्ताव के बन्धन से स्वतन्त्र कर दिया गया है। अब यह मन्त्रिमण्डल की 
मन्त्रणा पर यह निश्चय कर सकता है कि संसद द्वारा या आसाम के विधान मण्डल 
द्वारा पारित कोई विधि विशेष उस क्षेत्र पर लागू हो या न हो। 
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“अध्यक्ष: इस कण्डिका पर दो संशोधन सं. 205 और 206 हैं जो श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद के नाम में हैं। हम उनमें सन्निहित सिद्धान्तों पर अनेक बार विचार कर 
चुके हैं और उन्हें अस्वीकार कर चुके हैं। अतएवं मैं नहीं समझता कि हमें उन 
पर विचार करना चाहिये। प्रश्न यह हैः 

“कि कण्डिका 2 के खण्ड (ख) में राग 6 बएञञ०ए१ णी 6 जंबांल 

(०पाला ० इपला वंश ता 6 २९शांणावओं (0प्रालं [छ डप्रला रशांणा ए्९टाफि 

का ॥6 ॥0ण 0९07, ॥ 3 7250]प0॥ 70007 र]लावाए ॥6 5576 ए $प्टा का९८- 

॥ण75 9355९6 99 5पता 79956 (फालो ० इपला ॥२९९॥०ा7१॥ (70प्राट, 45 ॥6 

८०६८ 78५ 9९! इन शब्दों के स्थान पर “5छ«लपि ग 6 ॥0८थाणा' ये शब्द 

रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि संशोधित रूप में कण्डिका 2 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

संशोधित रूप में कण्डिका 72 को अनुसूची में जोड़ दिया गया। 
कण्डिका ॥3 
“अध्यक्ष: संशोधन सं. 29 | 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 3 में, 06 $89० ०0 #55थ॥ 5॥9! इन शब्दों के पश्चात्‌ 86 
मा (]42९6 ४० ॥6 |॥ह्रांल (०फालों ठ9 852प5४0 काव गीशा भीश 
5पटा कंइटापडझंणा' ये शब्द रख दिये जायें।” 


“अध्यक्ष: श्री रोहिणी कुमार चौधरी का संशोधन सं. 30। वह लगभग वैसा 
ही है जैसा 29 है। क्‍या आप उसे पेश करना चाहते हैं। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन सं. 29 में, कण्डिका [3 में “क्रात गला भीश' छणा 
क5०ए5अंणा” इन शब्दों के पश्चात्‌ (जिनके प्रविष्ट करने की प्रस्थापना है) 
“भाव 5पली 5९७क्ाथ8 ४वाशा।लशा 9लकिागग? क्‍0 8परणाणा0प्र5 तं870 5 $9]] 0९ 
5प्र)]]०० 60 5पला गराठकीटबाणा$ भाव ॥शा॥705 35 ॥6 5906 ,22$]4प्र९८ 
7789 ॥79०” ये शब्द रख दिये जायें।”' 
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यह केवल औपचारिक संशोधन हेै। मेरे विचार में मसौदा-लेखन समिति की 
यह मंशा है कि स्वायत्तशासी जिले के प्राककलित आय तथा व्यय में राज्य का 
विधान मण्डल परिवर्तन या रूपभेद कर सकेगा। यह स्पष्टत: एक भूल है, और 
इन शब्दों को जोड़ने से आशय सर्वथा स्पष्ट हो जायेगा। अन्यथा सदन के समक्ष 
उस विवरण को पेश करना व्यर्थ होगा, जब तक कि वह उमसें परिवर्तन या रूपभेद्‌ 
न कर सके। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में संशोधन सं. 3 तथा 32 में से किसी को पेश 
नहीं कर रहा हूं। 


“अध्यक्ष: डॉ. अम्बेडकर, क्‍या आप श्री रोहिणी कुमार चौधरी के संशोधन के 
विषय में कुछ कहना चाहते हैं? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मुझे यह शिकायत है कि यद्यपि “धारा 
77' ये शब्द मूल मसौदा में हैं, फिर भी मेरे मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी 
ने अपना संशोधन सं. 30 लाना उचित समझा है। उसे ॥77 के अन्तर्गत 
वित्त-विवरण मानने का यही प्रभाव होगा कि उस पर आसाम विधान मण्डल विचार 
करेगा तथा मतदान करेगा। संशोधन भी पेश हो सकते हैं और विनियोग विधि लागू 
होगी। केवल यही बात है कि आसाम विधान मण्डल द्वारा उस पर विचार होने 
से पूर्व यह वांछनीय है कि जिला परिषद्‌ को यह कहने का अधिकार होना चाहिये 
कि धन का वितरण कैसे हो। मुझे आशा है अब वे संतुष्ट हैं। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि कण्डिका ॥3 में, 06 $6 ० #७55थ॥' इन शब्दों के पश्चात्‌ 56 गाझा 
7]2०९व ४ 6 फ़ांड्रांए (० ण तंइट्रडइगश्जणा भाव गीला शीश परी 
0ं5टएड्डंणा” ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन सं. 29 में, कण्डिका [3 में, “श्वात धाश्ा क्षीश छाणा 
क5०एषञंणा! इन शब्दों के पश्चात्‌ (जिनके प्रविष्ट करने की प्रस्थापना है), 
“भाव इपली 5०७क्ाबा8 ४राशालशा 9लॉकिगगा?9 क्‍0 8परणाणा0प्र5 तंगा0ए६5$ 89] 0९ 
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[ अध्यक्ष ] 


5प)]०० 0 इपला गा0कीटबराणा$ भाव #ॉश'27075 358 ॥6 96906 ,22$]4प्र'2 
7789 ॥4८” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 3 पृष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में कण्डिका (3 को अनुसूची में जोड़ दिया गया। 


कण्डिका ॥4 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: आपकी अनुमति से मैं सविनय प्रस्ताव करता हुं: 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन सं. 3500, 350। तथा 3502 के 
स्थान पर, निम्न रख दिया जाये: 


“कि पष्ठ अनुसूची की कण्डिका 4 के स्थान पर निम्न रख दी जाये;- 
>[फ6 (00एशा0तः 0 05$5क0 38 ॥6 02९०7॥ ए[ ॥6 ?680शॉ[--- 


* (9 बाला भाए2]ए ॥6 (00एथआ0त'  ए 35597) ॥ #5 तंड5टथांणा इन शब्दों का 
मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं, श्रीमान:ः 


बाज 20 भाए वार ३9० ३ ०ण़ागर$इडंणा ८गाडईंडराए ण व0 655 धीक्षा 
$52८एश ॥रदाए&65$, एा शञाग्रा 70 4655 प्रक्ा ॥66 ४9 96 7शथा706०४६४ ०एा 6 
$टा०व7९5 0065 भाव 6 768 आाबी] 96 लाठइशा #णा 6 थार ण लाला 
भा।0फ06शां४35 ॥ाव [प्रव805 ण ॥॥6 8फ्राशार (० भाव ण ॥6 प्ांशा 
(0प्रा5 भाव शाला णएी इठलंशाएर भाव ।शाश$, 00 &छवाया€ भाव 7क्ूणा णा भा 
॥भाश' 59९०टलॉ०१ ४७५ कागर 29व779 00 ॥6 ब्तागग57970॥ एि ॥6 3परणाणा0प5 
वाड्रा का ॥रपराणाणा0प5 7€छ्ाणा$ गा ॥6 9986, ० ॥439 ॥[0णा[ 3 शागांि' 
९णा्रीं5ड07 6 गाव॒पा€ वीा0 राव 7.णा गा 6 640 6 णा ॥6 8वगगा]- 
[शवाणा एाी बरपाणाणा0त्$ तंडगाएंड भाव ब्रप्राणाणा0प्र5 7९९05 की ॥6 896 
श्थालाबए भाव की ए9थाएपल' 0-- 


(8) ॥6 जाठ्शंत्रणा णएी ९तप्रट्भाणा॥ों, टप्रॉपाई, ॥०क८व, ९८णाणांट भाव 
॥#लाए0प्5 बिणंता।[र$ भाव 2ण्गापा।राणा$ की इप्ला तांड्ााल$ काव 
॥2शा0॥5; 
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(0)... ॥॥6 ॥6९९ ई09' भाए व6ज़ ० फऋ्रल्टंग ॥6श९8970ण 45$ 7256९  ए इपला 
ता॥7॥068$ 270 76९05; 


(०) 6 ब्वाग्राष॥ााआाणा एाी 6 495$, 722790075$ था।त 7प25 7806 99 
ग6 ंशाए ब्ाव ०शाणाओ (०प्राती5$, ॥0 6९76 ॥॥6 [॥0८९वप्र6 
00 96 60072८6 ४99 छपी (एणागं5&0ा. 


मुझे केवल दो ही बातें कहनी हैं। मैंने इस आयोग का क्षेत्र बढ़ा दिया हे। 
मैंने कहा है कि वह शैक्षणिक, चिकित्सा सम्बन्धी, आर्थिक और धार्मिक सुविधाओं 
के उपबन्धों की जांच करेगा। ये शब्द मूल कण्डिका में नहीं हें। 


“अध्यक्ष: शैक्षणिक तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें तो उसमें हैं। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: किन्तु सांस्कृतिक और धार्मिक सुविधायें नहीं हैं। अतएव 
मेरे संशोधन से आयोग का क्षेत्र तथा कृत्य विस्तृत हो जाते हैं दूसरी बात, श्रीमान, 
“मैंने आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल के अधिकार-क्षेत्र को 
भी सीमित कर दिया है। उसे स्वतन्त्रता नहीं है कि वह जिसे चाहे चुन ले। उसे 
उन्हीं श्रेणियों के व्यक्तियों में चुनाव करना होगा जिनका उल्लेख मैंने अपने संशोधन 
में किया है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: श्रीमान, में नहीं समझता कि यह संशोधन 
आवश्यक है। जहां तक........ 


“अध्यक्ष: पहले आपको ही कुछ संशोधन पेश करने हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: हां, श्रीमान, में पहले उन्हें पेश करूंगा। 
श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () में, “8पराणाणा0फ05 तांआ्रा70७ व ॥९ 
$906' इन शब्दों के पश्चातू, कराटाप्रक्रगाए 7भ/25 80०९१९९ ॥॥ ०]४४४९५$ (9), 
(०), (8) 2१0 (8) ण $प०-9भावशा9(॥ (3) एण थव९9॥ () एा 75 इटाल्वा6€' 
ये शब्द, कोष्टक, अक्षर तथा अंक प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () में, '8प/णाणा0ण$ 957ट5' इन 
शब्दों के पश्चात्‌, 'द्वात _घणाणा0०7$ 76९70? ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () के खण्ड (क) और (ख) में, 
दोनों पर जहां भी 'तां॥ए/' शब्द है उसके पश्चात्‌, '॥0 ॥€ट0$” ये शब्द 
रख दिये जायें।” 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (3) में, '४0॥07005 087709' इन 
शब्दों के पश्चातू, 'थ्वाव 4्प्राणाणा0प5 €ट्टांणा5” ये शब्द रख दिये जायें।” 


मि इनमें से कुछ संशोधन तो दूसरों के परिणामस्वरूप हैं। दूसरे शुद्धतः मौखिक 
| 

*थ्री कुलधर चालिहा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 

“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन सं. 3500 और 350 के निर्देश 


से, कण्डिका 44 की उप-कण्डिका () के खण्ड (ग) के पश्चातू निम्न 
नया खण्ड जोड़ दिया जाये+- 


5 (6) शालप्रश्मणा 9 रूटापश्मंणा ए भाए प0व। क्रार६ 7णा भाए तांडतंएं 0 २९- 
शंणाब। (०पाली. 7 


[(घ) किसी आदिमजातीय क्षेत्र को किसी जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ में 
समाविष्ट करना या उससे अपवर्जित करना।] 


कण्डिका 4 की उप-कण्डिका 4 में यह उपबन्ध है कि एक आयोग नियुक्त 
होगा जो स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन की जांच करेगा और प्रतिवेदन देगा। किसी 
न किसी प्रकार वे एक उपबन्ध रखना छोड़ गये हैं कि जिला या प्रादेशिक परिषदों 
में किसी आदिमजातीय क्षेत्र को मिलाया जा सकता हे या उससे अलग किया जा 
सकता है। वे कहते हैं कि वह आयोग निम्न विषयों पर प्रतिवेदन देगा:-- 


“(क) ऐसे जिलों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं और संचार के उपबन्धों 


पर; 

(ख) ऐसे जिलों के बारे में किसी नये या विशेष विधान की आवश्यकता 
पर; तथा 

(ग) जिला और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों 
के प्रशासन पर।” 


मुझे पता लगा है कि आयोग को किसी आदिमजातीय क्षेत्र को समाविष्ट करने 
या अपवर्जित करने की शक्ति होगी, किन्तु मैं देखता हूं कि आयोग द्वारा उस 
प्रश्न की पड़ताल करने सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है। हो सकता हे 
कि कुछ मैदानी क्षेत्र आदिमजातीय क्षेत्रों में समाविष्द कर लिये गये हों और यदि 
आयुक्त उन्हें हटाना चाहे तो उसे उनमें जाने की शक्ति होनी चाहिये। श्रीमान, मैंने 
अत्यन्त साधारण संशोधन रखा है कि “जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ में किसी 
आदिमजातीय क्षेत्र को समाविष्ट करना या उसमें से निकालना।” मुझे विश्वास है 
कि मसौदा-लेखन समिति ने जो अमैत्री दिखाई है उसके पश्चात्‌ वह इस मैत्री 
का प्रदर्शन करेगी और वे इसे स्वीकार करके मेरे संशोधन को (घ) में समाविष्ट 
कर लेंगे, जिससे खण्ड बहुत सुधर जायेगा। 


संविधान का मसौदा [6] 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः मैं अपने माननीय मित्र का उस संशोधन 
की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो मैंने इस अनुसूची की कण्डिका | 
पर पेश किया था, जिससे उप-कण्डिका (3) के उपबन्ध कुछ बदल दिये गये 
थे। अब वे जिस मामले का उपबन्ध करना चाहते हैं उसका विनियमन आयोग 
की सिफारिश पर होगा। वह कण्डिका पहले ही पारित हो चुकी है और इसलिये 
यह अनावश्यक है। 


*थ्री कुलधर चालिहा: क्‍या वह संशोधन संख्या 99 है? 
“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हां, 99 है। 


*थ्री कुलधर चालिहा: किन्तु फिर भी यहां कण्डिका 4 में आपने आयोग 
को (क), (ख) और (ग) तक सीमित कर दिया है। मुझे यही कठिनाई है। 


*माननीय डॉ. बी.आर, अम्बेडकर: यही पारित हुआ हे। 


*थ्री कुलधर चालिहा: यह पहले ही पारित हो चुका है, पर साथ ही आपने 
(क), (ख) और (ग) में उसे सीमित कर दिया हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं अपने माननीय मित्र को यह समझा 
देता हूं कि उप-कण्डिका का क्‍या प्रभाव है जो आदिमजातीय क्षेत्रों में परिवर्तन 
करने के विषय में है। उसमें दो श्रेणियां हैं, एक तो समाविष्ट करने के विषय 
में और दूसरी अपवर्जन के विषय में है। पहली यह है: उक्त तालिका के किसी 
भाग में समावेश, जो (क) है। यह काम तो राज्यपाल आरम्भ में ही कर सकता 
है। उसके लिये आयोग की किसी सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। किन्तु मेरे संशोधन 
के अनुसार यदि (ख), (ग), (घ) और (ड) के अधीन कोई कार्यवाही करनी 
है तो आयोग की सिफारिश अपेक्षित है और जैसा कि मैंने कहा है उस भाग 
को सदन ने पारित कर दिया है। इस पर पुनर्विचार करना सम्भव नहीं हे। 


*थ्री कुलधर चालिहाः इस अनुसूची की कण्डिका ।4 की उप-कण्डिका () 
के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन के विचार के साथ आपने इसे फिर सीमित 
कर दिया है। आपने संशोधन सं. 99 रखा है पर फिर इसे सीमित कर दिया हेै। 
मैं सुनना चाहता हूं कि इस विषय में डॉ. अम्बेडकर को क्‍या कहना हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह कण्डिका ॥4 द्वारा सीमित नहीं होता। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य कृपया संशोधन सं. 34 पर 
ध्यान देंगे तो उन्हें पता लगेगा कि उनके मन में जो उद्देश्य है वह इस संशोधन 
से पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके अनुसार कण्डिका ।4 की उप-कण्डिका () 
में “8पाणाणा075 9ंग्रा705 ॥ 06 5890०' के पश्चात्‌ आएप्रकाए 725 59९९०गि९० 
वा 298प75९$ (0), (०), (8) ॥74 (6) ए $5पफ-?9थवशाओ[ं (3) एण एथवशाध[ए () एा 5 
$०7८०००॥०” इन शब्दों को रखने की प्रस्थापना है। 
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*थ्री कुलधर चालिहाः धन्यवाद, श्रीमान। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू (युक्त प्रान्त: जनरल): मुझे इसे समझने में कुछ कठिनाई 
है। श्री चालिहा द्वारा प्रस्तावित संशोधन का यह आशय है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त 
आयोग किसी नये आदिमजातीय क्षेत्र के समावेश पर ही विचार न करे वरन्‌ उसके 
अपवर्जन पर भी विचार करे। किसी क्षेत्र को दूसरे आदिमजातीय क्षेत्र में शामिल 
किये बिना किसी विद्यमान आदिमजातीय क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है और 
उस चीज़ के लिये यहां उपबन्ध नहीं है। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन सं. 99 में 
यही उपबन्ध है कि किसी क्षेत्र को एक आदिमजातीय क्षेत्र से निकाला जा सकता 
है और दूसरे क्षेत्र में मिलाया जा सकता है किन्तु आयोग को यह शक्ति नहीं 
दी गई है कि वह किसी क्षेत्र को पूर्णतः अपवर्जित करने की वांछनीयता की जांच 
कर सके और उस पर प्रतिवेदन दे सके। किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की 
शक्ति संसद में ही होगी। संसद को शक्ति होगी कि वह किसी क्षेत्र को आदिमजातीय 
क्षेत्र में से निकाल सके, पर वह आयोग की सिफारिशों पर विचार किये बिना 
भी ऐसा करेगी, क्‍योंकि आयोग को इस मामले पर विचार करने की शक्ति नहीं 
होगी। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि मैं अपने माननीय मित्र, पण्डित कुंजरू 
की कठिनाई के उत्तर में कह सकता हूं कि मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र 
श्री चालिहा के संशोधन का प्रयोजन स्पष्ट नहीं समझा है। श्री चालिहा का संशोधन 
यह है. वालपञ्नँण़ा 0 गपञ्मंणा भाज् प्रवों बाट३ वीणा क्षाए कंडशांएं ता 
र०्श्ांणा॥ (०एणारटल!! अर्थात्‌ जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार का न्यूनन। 
श्री चालिहा यही कह रहे हैं, मेरे माननीय मित्र यही कह रहे हैं कि किसी 
स्वायत्तशासी जिले में से किसी जिले को निकालकर आसाम के व्यापक राज्य-श्षेत्र 
में शामिल कर दिया जाये। ये दोनों भिन्‍न-भिन्‍न मामले हें। 


“पं, हृदयनाथ कुंजरू: आयोग से इस मामले पर प्रतिवेदन देने के लिये क्‍यों 
न कहा जाये? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: आयोग को प्रतिवेदन देने की शक्ति है। 
यदि मेरे माननीय मित्र उपबन्ध को पढेंगे तो वे देखेंगे उसमे लिखा है “॥८ 66श. 
ण 0587] 799 4६ क्षाए 6 ३ए70०॥ ३ (एणाग5$ड॥0णा 0 रूक्या॥ा6 राव 7 णा 
भाए गाक्ाथ,” “क्ाए 7०” में कण्डिका | के उपबन्ध भी समाविष्ट हो जाते 
हैं और उनका विशेष रूप से उल्लेख भी हे। “89९०॥१९०१ 9५ ॥गग 729777 40 ॥6 
बवाग्रंईाबाणा] एी ॥6 3रपराणाणा0प5 तवंडाल$ वा 6 9896 ० ॥4397 ॥ए0णा 8 
(णगाओ$ड0ा 00 गावुप्राह वा0 भव 700ण #7णा 6 0 6 ० ॥6 वा9879- 
पणा रण ाणाणाठफ 070४.” में उल्लिखित मामले अर्थात्‌ 'श्वाए ग्राक्षाशा$” भी 
समाविष्ट हैं। मैंने अपना संशोधन सं. 34 इसलिये पेश किया है जिससे कि “कषाए 
परध८०५४” ये शब्द स्पष्ट हो जायें और उनका निर्ववन न करना पडे। मैंने अब 


संविधान का मसौदा [63 


स्पष्टत: उल्लेख कर दिया है कि उनमें “वे मामले भी शामिल हो सकते हैं जिनका 
उल्लेख इस अनुसूची की कण्डिका | की उप-कण्डिका (3) के खण्ड (ख), 
(ग), (घ) और (ड) में है” और उनका निर्देश आयोग को दिया जायेगा। मेरे 
संशोधन सं. 34 का यही उद्देश्य है। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: मैं इस संशोधन का उद्देश्य बिल्कुल ठीक समझ गया 
हूं और मुझे इस कण्डिका के खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड) के विषय 
का भी ज्ञान है पर मैं यह कहता हूं कि स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन सम्बन्धी 
मामलों पर विचार करने के लिये जो आयोग नियुक्त होगा उसे यह प्रतिवेदन देने 
की शक्ति नहीं प्रतीत होती है कि किसी क्षेत्र को जो किसी आदिमजातीय क्षेत्र 
में समाविष्ट हो उससे निकाल कर सामान्यतः प्रशासनिक क्षेत्र में समाविष्ट कर 
दिया जाये। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मेरे माननीय मित्र को उस तालिका की 
कण्डिका (3) (घ) को देखना चाहिये। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: वह तो आपके ही संशोधन द्वारा हटा दिया गया 
है। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: मेरे विचार में यह तो संसद को विधि 
द्वारा करना होगा। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: आयोग की सिफारिशें बिना ही? संसद के समक्ष आयोग 
का प्रतिवेदन होना चाहिये किन्तु अब उसे यह मामले पर ऐसे ज्ञान के आधार 
पर विचार करना होगा जो उसे प्राप्त हो। 


*पाननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: यह मामला राज्यपाल की क्षमता में नहीं 
है। जेसा कि हमने पारित किया है आदिमजातीय क्षेत्रों से किसी क्षेत्र का अपवर्जन 
ऐसा मामला है जो राज्यपाल के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया गया हैं यह निश्चय 
करना संसद पर छोड़ दिया गया है। यह आयोग राज्यपाल का ऐसे मामलों का 
निबटारा करने में केवल पथ-प्रदर्शन करेगा जिनका उल्लेख उप-कण्डिका (3) के 
खण्ड (ख), (ग), (घ) और (ड) में है। कोई मामला जो इससे बाहर हो वह 
संसद के विचार करने का विषय है। संसद इस आयोग से स्वतन्त्र कोई आयोग 
नियुक्त कर सकती है और फिर विधि बना सकती हेै। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्‍सेनाः इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं हे। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: किसी उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है। 
संसद आसाम ममन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर काम कर सकती है। यदि संसद समझती 
है कि वह मन्त्रणा स्वतन्त्र नहीं है और स्वतन्त्र साक्ष्य चाहिये, तो संसद को आजादी 
है कि वह आयोग नियुक्त करके अपनी ओर से जांच कर सकती हे। 
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*थश्री रोहिणी कुमार चौधरी: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि उपरोक्त संशोधन सं. 34 के निर्देश से, षष्ठ अनुसूची की कण्डिका 
]4 की उप-कण्डिका () के पश्चात्‌ निम्न उपबन्ध जोड़ दिया जाये: 


“770970960 ॥9/ ॥6 996 |,€श5$]4प/2 ॥4 96 70.97052720 97 (ए०0 7रशाएल5 
26९८८१ ४ ॥6 ७55थ॥ .८ह25]40ए6 055९॥॥॥७०।५. 7 


मैं सदन द्वारा संशोधित और पारित कण्डिका 3 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट 
करना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि जिला परिषदों द्वारा पारित समस्त विधियां 
राज्यपाल के समक्ष रखी जायेंगी और राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर अपनी 
अनुमति देगा। अर्थात्‌, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा पारित विधियों के 
मामले में विधान मण्डल अपने मन्त्रियों के द्वारा हस्तक्षेप कर सकेगा। इस आयोग 
की नियुक्ति का एक उद्देश्य यह भी होगा कि क्या ऐसे जिलों के विषय में किसी 
नये या विशेष विधान की, उप-खण्ड (ख) के अधीन, आवश्यकता है। आयोग 
से आशा की जायेगी कि वह ऐसे जिलों के विषय में नये या विशेष विधान की 
आवश्यकता पर प्रतिवेदन दे। इसके अतिरिक्त कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (2) 
में लिखा हे कि ऐसे किसी आयोग का प्रतिवेदन उस पर राज्यपाल की सिफारिशों 
के साथ, राज्य के विधान मण्डल के समक्ष मन्त्री द्वारा पेश किया जायेगा और 
वह उसके साथ एक स्पष्टीकरण का स्मरणपत्र भी लगा देगा जिसमें यह बताया 
गया हो कि आसाम सरकार उस पर क्‍या कार्यवाही करना चाहती है। इस 
उप-कण्डिका से यह पता है कि विधान मण्डल समस्त प्रतिवेदन पर विचार करेगा। 
अतः मेरा यह ख्याल हे कि जब आयोग से किसी नये विशेष विधान की आवश्यकता 
पर प्रतिवेदन देने की आशा की जाये, और जब आयोग के प्रतिवेदन को विचारर्थ 
राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाये, तब यह उचित ही है कि प्रान्तीय 
विधान मण्डल के दो सदस्य आयोग में हों। ये दो सदस्य, जो प्रतिवेदन की सामग्री 
एकत्र करते समय आयोग के साथ होंगे, सदन में भी अपनी महत्वपूर्ण मन्त्रणा दे 
सकेंगे। यदि आसाम प्रान्त के सदस्यों की राय का, षष्ठ अनुसूची पर वाद-विवाद 
के विषय में, जो आसाम से सम्बद्ध हे, कोई भी महत्व है तो मेरे विचार में 
डॉ. अम्बेडकर मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मेरे विचार में हम काफी एकमत 
हैं-मुझे दोनों मन्त्रियों के विषय में कुछ पता नहीं है परन्तु शेष हम सब एकमत 
हैं -कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: राज्यपाल किसी को आयोग में नियुक्त करने 
के लिये स्वतन्त्र है। 


*पाननीय डॉ. बी,आर., अम्बेडकर: राज्यपाल पर कोई भी सीमायें नहीं हैं। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: मैं कहता हूं कि दो सदस्य विधान-मण्डल द्वारा 
निर्वाचित होने चाहियें। 


*पाननीय डॉ. बी.,आर., अम्बेडकरः उसे ऐसा करने का वर्जन नहीं हे। 
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*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: ऐसा कहने में क्‍या बुराई है। कोई व्यक्ति जीवे 
या मरे। आप कहते क्‍यों हैं 'मरो'? मैं कहना चाहता हूं 'जीवो'। कृपया मेरे संशोधन 
को स्वीकार कर लीजिये। 


“माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकरः राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर 
आयोग नियुक्त करेगा। आप समझते हैं कि आपका मन्त्रिमण्डल विधान-मण्डल से 
दो व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा। 


*थ्री रोहिणी कुमार चौधरी: मैं चाहता हूं कि वे विधान मण्डल द्वारा निर्वाचित 
हों। मैं सभा द्वारा निर्वाचन को महत्व देता हूं। मेरे विचार में माननीय डॉ. अम्बेडकर 
भी इसे महत्व देते थे, पर वे अब अपना विचार बदल सकते हें। 


“अध्यक्ष: श्री ब्रजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्थापित कुछ और संशोधन भी हैं: 
207-“राज्यपाल” के स्थान पर “राष्ट्रपति”; 208-“राज्यपाल” के स्थान पर 
“राष्ट्रपति”; 209-“राज्य-विधान मण्डल” के स्थान पर “संसद”; 20-“ आसाम ” 
के स्थान पर “संघ”; 2]-“राज्य” के स्थान पर “संघ” 22-“राज्यपाल” के 
स्थान पर “राष्ट्रपति”; 23-“राज्य में” के स्थान पर “आसाम राज्य में”। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में इन्हें पेश नहीं करना चाहता। 


*अध्यक्ष: इस कण्डिका के सारे संशोधन पेश हो चुके हैं। कया आप कुछ 
कहना चाहते हैं, डॉ. अम्बेडकर? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः नहीं। 
“अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन सं. 3500, 350 तथा 3502 के 
स्थान पर निम्न रख दिया जाये: 


“कि षष्ठ अनुसूची की कण्डिका 4 के स्थान पर निम्न कण्डिका रख दी 
जाये: 


>छशर (00एलाएण एज 43559 35 6 3227 ण 6 शत 739 2 था 
6 ३७०णा। 3 (णगञाग$च्रंणा ०णाडशंशाए एण ॥0 ]655 गक्षा 5८ए९० परथाएटा$ 
णए शञाणा 70 |655 #क 726 509 96 7रा792०६ णए ॥6 50स्‍०१726 ॥7065 
भाव 6 ॥28 ४॥9 96 ०ा05९॥ ॥ण7 ॥6 ॥97 0 शाााशा भा।0000शूां४$, 
#ढगाटत [प्र5825 ए ॥6 8फ्राथा6 (0प्रा भ0 ण ॥86 ज्ाशा (077/5 भाव गला 
णा इठाथालट व |शा25, ॥0 &छवक्वा।6 2॥0 7छणा णा भाज् पर्ाल' छ०्टाी०१ 
एज का 72979 00 ॥॥6 बताओगाशााण] एण वि6 बरपराणाणा0प्रड तंडांरड कराए 


]66 ] भारतीय संविधान सभा [6 सितम्बर सन्‌ 949 ई. 


[ अध्यक्ष ] 


बरपाणाणा075$ 7€शांगणा$ का ॥6 98486, ण ॥439 ॥एणा 3 शागांक्ष ८णागरांडइशंणा 
00 गावुपरा[ह 0 भाव 7॥क्ूणा #णा गा6 00 धर€ णा 6 क्ष्यागरंशावांगा रण 
बरपाणाणा0प5$ तंडल$ थाव 3रपराणाणा0प्रड 76श2038 गा 6 996 20४०० ५ 
भाव का कारन 00-- 


(8) व6 जाठ्शंत्रणा एणा ९तप्रत्भागणा्ो, टपरॉपाई, ॥९वटव, ९८णाण्ााांट भाव 
॥लाए0णप्5 बिणंत।65 भाव 2ण्धापा।रदाणा$ की इप्रता तंड्ााल$ क्ात 
॥2शा0॥5; 


(0)... ॥6 ॥6९6 7 क्ाए ख९छ 0 छछ९टांग 6९8970णा वा 7659९९०९ ण इपला 
ता॥ग0९5$ 270 76९05; 


(०). 06 ब्वागगइ5470ण णए 76 ]495, 722790075$ थात #प|258 7806 99 
ग6 कंशाए बाव ०शाणाब (०प्राती$, 0 6९76 ॥॥6 [॥0८८वप्र6 


८23 


॥00 96 400फर८व एज इपला (एण्गागरइआंणा, 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () में, '8घणाणा075$ तंडझापल5 वी 2 
$/9०! इन शब्दों के पश्चातू चालप्रग्राह् प्राधारा$ 59०८ांग९१ व ८8प5९६ (0), 
(०), (9) ॥॥0 (०) ए 5ए9-99982/90॥ () ० ॥35 $टा०१००' ये शब्द, कोष्ठक, 
अक्षर तथा अंक प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (]) में, 'पराणाणा0ए05 कंग्रा।0०५5' इन 
शब्दों के पश्चात्‌, '्यात _घणाणा०ा 76९0! ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () के खण्ड (क) और (ख) में, 
दोनों स्थानों पर, जहां भी 'तांडपरट७” शब्द हैं, उसके पश्चात्‌ “वात ०ट्टांणा3! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


सशोधन स्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि कण्डिका 4 की उप-कण्डिका (3) में, 'ब्रपराणाणा075 कगरा।0०५5$” इन 
शब्दों के पश्चात्‌ 'ब्रात ॥पणाणा075 7८९705$' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन सूची (ग्रन्थ 2) के संशोधन सं. 3500 और 350 के निर्देश 
से, कण्डिका 4 की उप-कण्डिका () के खण्ड (ग) के पश्चात्‌, निम्न 
नया खण्ड जोड़ दिया जाये+- 


४ (6) शालप्रशणा ण ूलप्रशंणा ण थाई पांएवों करार तणा बाएं ंडशााएं णः 
रिव्शाणा॥ (०णाला।, 7 


[(घ) किसी आदिमजातीय क्षेत्र को किसी जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ में 
समाविष्ट करना या उससे अपवर्जित करना।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि उपरोक्त संशोधन सं. 35 के निर्देश से षष्ठ अनुसूची की कण्डिका 4 
की उप-कण्डिका () के पश्चात्‌ निम्न उपबन्ध जोड़ दिया जाये: 


ल्‍0ज466 ॥4 ॥6 896 69$8]4प7/6 ४॥9 06 70[#72$९॥९९ 9ए (ए0 7रशाएश$ 
26८८व ४च ॥6 ७55थ॥ <श5]47ए6 055९॥॥॥७०।५. 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 4 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में कण्डिका 4 अनुसूची में जोड़ दी गई। 
कण्डिका ॥5 
(संशोधन सः /40 पेश नहीं किया गया।) 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि कण्डिका 5 की उप-कण्डिका (3) को हटा दिया जाये।” 


यह इसलिये कि इसमें राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति दी गई थी जो उसे 


देने की स्थापना अब नहीं है। 
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“अध्यक्ष: संशोधन सं. 42: स्वविवेक के प्रश्न पर हम इतनी बार विचार 
कर चुके हैं। क्‍या इसे पेश करना आवश्यक हे? 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जैसे आप निदेश दें, श्रीमान। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि यह आवश्यक है। संशोधन 24: फिर 
“राज्यपाल” के स्थान पर “राष्ट्रपति”; संशोधन 25: “राज्य-विधान-सभा” के स्थान 
पर “संसद”; संशोधन 26: वह तो वही है जो डॉ. अम्बेडकर का है। ये ही 
सब संशोधन हैं। डॉ. अम्बेडकर, क्‍या आप कुछ कहना चाहते हैं? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: नहीं। जैसा कि मैं कह चुका ५ हम 
राज्यपाल का स्वविवेक समाप्त कर रहे हैं जो हमने पहले उसे दिया था इस 
लिये इस उप-कण्डिका (3) को हटाना आवश्यक हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि कण्डिका 5 की उप-कण्डिका (3) को हटा दिया जाये। 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में कण्डिका 5 षष्ठ अनुसूची का अंग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में कण्डिका 45 को अनुसूची में जोड़ दिया गया। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें कुछ 
मिनट अधिक बैठकर इस अनुसूची को समाप्त कर देना चाहिये। 


“अध्यक्ष: इसमें समय लगेगा। हम शायद समाप्त न कर सकें। मैं सदन को 
अभी स्मरण कराने जा रहा था कि हम अपने अनुसूचित समय से बहुत पीछे हें 
और उस समय की कमी को पूरा करने के लिये कुछ करना होगा। 


*आ्री आर.के, सिधवा (मध्यप्रान्त तथा बरार: जनरल): आज हमारे पास कोई 
और कार्य नहीं है और हम मध्याहातर में बैठ सकते हें। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: आप चाहें तो हम कल बैठ सकते हैं 
आज हमने कुछ बचे हुये अनुच्छेदों पर विचार करने के लिये मसौदा-लेखन समिति 
की बैठक बुलाई हे। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा। हम उस पर कल विचार करेंगे। सदव कल के 9 
बजे तक के लिये स्थगित होता है। 


इसके पश्चात्‌ सभा बुधवार तारीख 7 सितम्बर 949 के 9 बजे तक के 
लिये स्थगित हो गई। 


